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 रैकेट उत्तर  wae  विधान  सभा  के  एक  सदस्य  के  निलम्बन  के  बारे  में

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  Ros

 अनुदानों  की  मांगें  +  रे-न

 रे  द

 दैनिक  संक्षेपिका  रेन

 ale  उत्तर  वाले  प्रश्न
 भ

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिह्न  इस  बात
 का

 द्योतक  है  कि

 को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था
 |



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 १४  PENs

 २८  १८८०  )

 लोक  सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 शिव्यकष  सहोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 शी  सुभाष शाह  :
 यदि  भाप  की  अनुमति  हो  तो  मैं  प्रशन  संख्या  १३७९  का  उत्तर

 भी  प्रदान  संख्या  १३६४  के  साथ  ही  दे  दूं
 ।

 क्योंकि  दोनों
 का

 विषय  एक  ही  है
 ।

 ूप्रध्यल्ष  महोदय  :
 जी  हा ं।

 स्वचालित  करा

 श्री  arg

 श्री  राजस्  सिंह

 श्री  नागी  रेडडी

 श्री  वासुदेवन सायर  :

 श्री  ह. ५  रा०  सनिस्वामी  :

 TRARY  थी  च०  बोस

 श्री  तंगामणि

 थ्री  राम  कृष्ण गीत

 श्री  सूरज  पाडे

 Lat  सिद्धनंजप्पा

 या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 स्वचालित  करघों  के  आवंटन  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कसौटी  निर्धारित  की

 @  >

 चाल  वर्ष  में  कितने  स्वचालित
 ——————  eee

 at
 का  करनें  का  विचार  =  ;  भर

 अंग्रेजी  में

 2488.0

 429(Al)
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 कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी
 ?

 उद्योग  मंत्री  (  श्री  मनु भाई  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर

 रखा  जाता हूँ
 ।  परिशिष्ट ४,  ध्रनू अन्ध  संख्या  ७७]

 सुती  कपड़ा  मिलों  में  त्वचा  लित  करघे

 +

 (2  स०  न  बीजों

 शमी  तंगामणि :

 a श्री  Ho  To  गोपालन :

 1१३७३.
 1

 sit  अरबिन्द  घोषाल Po

 भी  स०  हठ  सामन्त

 बी  सुबोध

 णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 CELE  के  पश्चात  सूती  कपड़ा  उद्योग  में  प्रति  वर्ष
 २५००

 स्वचालित
 प्र

 लगाने  का  निश्चय  किया  गया  था  क्या  सरकार  ने  उसका  श्रीमोहन  किया  है

 यदि  तो  इसके  फलस्वरूप  प्रति  क्ष  कितने  श्रमिक  छंटनी  किये  जायेंगे

 छंटनी  होने  वालों  को  पुनः  काम  पर  लगाने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 विचार हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सनुभाई  जी  हां  ।

 शर  भारतीय  श्रमिक  सम्मेलन  के  gud  सत्र  में  निर्धारित  किये  गये

 सिद्धान्तों  जिनमें  एक  यह  भी  था  कि  कोई  श्रमिक  छंटनी  नहीं  किया  अनुसार  ये ~
 स्वचालित  करघे  लगाने  की  योजना  कार्यान्वित  को  जायेंगी  ।  यदि  किसी  को  करघे

 से  हटाया  जायेगा  तो  उसे  उसी  मिल  के  किसी  ser  विभाग  में  लगा  दिया  जायेगा
 ।

 प्रति

 वर्ष  इस  योजना का  १५००  से  श्रमिकों  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  शौर  उनकों  भी  उद्योग =
 में  खपा  लिया  जायेगा i

 पथी  केशव
 :

 क्या  यह  लाइसेंस  अथवा  स्वचालित  करघों  का  आयात  करने  की

 अनुमति  इस  शर्तें  पर
 दी

 जाती  हैं  कि  जो  श्रमिक  बेरोजगार  होंगे  उन्हें  दूसरी  नौकरी  दिलाई
 जायेंगी ?

 tat  सुनाई  ब्याह  मैने  तारांकित  set  संख्या  १३७३  के
 mt

 भागों
 के

 उत्तर  में
 यही

 तो  कहा  हू  कि
 अतिरिक्त  स्वचालित  करघे  amd  अथवा  पुराने

 कानों  के  स्थान
 पर

 नपे
 लगाने  से  किसी  श्रमिक को  छंटनी  नहीं  किया  जायेगा

 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 pat
 स०  बनर्जी :  केन्द्रीय  कार्मिक  संघ  संस्थाओं के  प्रतिनिधियों की  एक  समिति

 इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  बनाई  गई  है  ।  क्या  इस  समिति  के  एक  सदस्य

 मे  जो  भारतीय  मजदूर  संघ  का  है  तीन  सुझाव  दिये  थे  शौर  यदि  हां  तो  वे  तीन

 सुझाव  क्या  ्  उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  राय  है
 ?

 pat  ara  शाह  :  माननीय  सदस्य  किस  समिति  के  art  में  कह  रहे  हैं  ?

 किस
 स०

 बीजों
 :

 केन्द्रीय  मजदूर  संघ  की  समति  जो  स्वचालित  करघों

 के  yer  पर  विचार  कर  रही  हैँ  ।

 श्री  मनु भाई शाह  :  हम
 जब

 इस  मामलें  पर  विचार  कर  रहे  थे  तब  अखिल

 भारतीय  मजदूर  संघ  से  हमें  एक  पत्र  मिला  था  ।  इस  विषय पर  वाद-विवाद के  समय

 श्री  डांगे  से  भी  लोक  सभा  में  इसका  उल्लेख  किया  था  ।  भारत  सरकार  के  लिये  यह  सम्भव

 नहीं  कि  वह  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  ही  स्थान  पर  तीन  हजार  करघे  लगा  दे  कयोंकि  इस

 उद्योग  में  कई  प्रकार  के  डिजाइनों  का  उत्पादन  होता  हैं  और  यह  वर्तमान  कपड़ा  उद्योग  की

 सहायता  से  ही  चल  सकता  हूँ
 |

 treme  मेँ  माननीय  मंत्री  से  एक  बात  प्रूछना  चाहता  हुं  कि  क्या

 सभा  में  पहनने  एक  बार  यह  बताया  जा  चुका  है  ।  मुझे  याद  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  तीन

 हजार  करघों  का  उल्लेख  किया  था  कौर  इस  पर  काफी  चर्चा  हुई  थी
 ।

 माननीय  मंत्री

 से  मरी  प्रार्थना  है  कि  यदि  कोई  उत्तर  दूसरी  बार  मांगा  जा  रहा  हो  तो  वह  हमें  सूचित

 कर  हम  भी  इस  की  पूरी  कोशिश  करते  है  ak  हम  ने  एक  रजिस्टर  रखा  हुआ  है

 जिस  से  यह  पता  चले  कि  कया  प्रश्न  दूसरी  बार  तो  नहीं  पूछा  जा  रहा  हैं  ।  एक  बार  जो

 पूछा  जा  चुका  हूँ  यदि  उसके  सम्बन्ध  में  कोई  कौर  जानकारी
 की

 जरूरत  हो  तो  माननीय

 सदस्यों  को  चाहिये  कि  बे  पहले  माननीय  मंत्री  से  जानकारी  मांगें  ।  मैं  ने  देखा  है  कि  यहां

 नये  विषयों  के  बारे  में  yet  नहीं  जाते  ।

 श्री  स०  स०  बीजों  :  यह  तो  नया  विषय  हैं  ।

 अध्यक्ष  एक  माननीय  सदस्य  कुछ  कष्ट  सहन  करके  एक  पूछते  हैं

 दूसरे  सदस्य  उनका  प्रनूुस रण भक  करत  हैं  ।  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  जब  हम  मंत्रालयों

 को  प्रशन  भेजते  हैं  तो  वे  हमें  सुचना  भेजें  कि  उसी  प्रकार  के  प्रश्नों  के  उत्तर  पहले  तो  नहीं

 दिये  जा  चके  हैं  ।  ताकि  नये  विषयों  सम्बन्धी  प्रश्न  पूछे  जा  सकें  व्यर्थ  समय  नष्ट

 नहों
 ।

 इस  बार  मैं  इसकी  न्  दे  देता  हूं  परन्तु  wa  यह  नियम  समझा  जाये
 ।

 श्री
 स०  स०  बनर्जी  :  एक  सुझाव  के  बारे  में  तो  माननीय  मंत्री ने  बता  दिया  कि

 सरकारी  क्षेत्र  में  यूनिट  स्थापित  करना  संभव  नहीं  है  ।  दूसरे  दो  सुझाव  ये  थे

 भिनाय  महोदय
 :  प्रशन  कया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विग  स०  Ho  बनर्जी :  व्या  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  नये  यूनिट  में  ५०  प्रतिशत  पूंजी

 भर-सरकारी  क्षेत्र  से  लगाई  जाय  प्रौढ़  स्वचालित  करघे  केवल  उन  कारखानों  अथवा  गैर-सरकारी

 उपक्रमों  में  लगाये  जायें  जो  यह  वायदा  करें कि  उन  करघों पर  होने  वाले  उत्पादन का

 निर्यात fear  जनायेगा  ?

 गयी  मदुराई  ताह  इन  सब  बातों  का  उत्तर  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में

 दिया गया  है  वाद-विवाद के  दौरान  में  भी  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  ate  हम  ने

 कर  दिया  था  कि  स्वचालित  करघे  लगाने  के  लिये  उन  प्रतिष्ठानों  को  प्राथमिकता  दी  जायेंगी

 जो  निर्यात  करने  के  लिये  तैयार  होंगे  ।  gat यह  सम्भव  नहीं  कि  तीन  हजार  करघे  सरकारी

 क्षेत्र  में  एक  ही  कारखाने  ने  लगा  दिये  जायें  weal  उस  कारखाने  में  ५०  प्रतिशत  पूंजी

 गैर-सरकारी क्षेत्र  की  हो

 fat  स०  चे  सामन्त
 :

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १३७३  के  बारे  में  मैं  यह  प्रशन  पुछना

 चाहता हुं  कि  क्या  २४५००  करघे  में  लगाये  जायेंगे  और  क्या  इस  के  लिये  कोई

 कार्यक्रम  बनाया  गया  है  कौर  यदि  तो  इसका  राज्यवार  ब्योरा क्या

 pat  मनु भाई शाहू  :  दो  सदस्यों  की  एक  समिति  कार्यक्रम  बना  रही  जवान

 स्थिति यह  है  कि  निर्यात के  लिये  नियत  में  ३०००  करघे  शर  तीन  वर्ष  में  प्रतिवर्ष  २५००

 करघों  के  हिसाब  से  लगाये  जाने  वाले  ७५००  करघे  उपयुक्त  मिलों  को  उनके  प्रदेश  शौर  उत्पादन

 को  देखते हुए  भ्रावंटित  किये  जायेंगे ।

 fat प्र०  |. है ५  बोस
 :

 क्या  उन  मिलों  जहां  साधारण  करघों  के  स्थान  पर  स्वचालित

 करघे  लगाये
 गये  छंटनी  किये  हुए  श्रमिकों  को  दूसरी  नौकरियां

 दे
 दी

 श्री  मनु भाई
 जी  हों ।

 श्री  ये  ३०००  स्वचालित  करघे  कितने  यूनिटों को  आवंटित  किये  जायेंग े?

 श्री  मनु भाई  अभी  यह  काम  शुरू  हुआ  समिति  इसे  देख  रही  शभ्रावंटन

 होने  पर  सभा  को  जानकारी  दे  दी  जायगी  ।

 गोरे
 :  इसका  कितने  श्रमिकों पर  प्रभाव  पड़ेगा  ate  कितने  लोग  बेरोजगार  हो

 जायेंगे  ?

 श्री  मनुभाई  दाह  मैंने  बताया  है  कि  प्रति  वर्ष  लगभग  एक  हजार  या  पंद्रह  सौ

 श्रमिक  बेरोजगार  होंगे  कौर  इतने  बड़े  उद्योग  के  लिये  इन  श्रमिकों  को  दूसरा  काम  देना

 कोई  कठिन  बात  नहीं  ।

 शी  जाघव
 :  १९५२

 से  पूर्व  कितने  स्वचालित  करघों  की  मंजूरी  की  गई  थी  ai

 अब  तक  कुल  कितने  लगाये  गये

 jaa  प्रंग्रेजी में
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 श्री  सुभाष  जाह  :  सभा  को  मालूम  ही  होगा  कि  उत्पादन  शुल्क  लगाने  की  पुरानी

 योजना  सफल  नहीं  हुई  थी  शर  यह  नई  योजना  उसी  का  स्थान  ले  रही  है  जिसके  अधीन

 अतिरिक्त  करघे  लगायें  जायेंगे  शर  पुराने  करघे  बदले  जायेंगे  ।  कुछ  ऐसे  कारण  रहे
 कि

 इस  समय  देश  भर  में  केवल  १०,००० अथवा  १२,०००  स्वचालित करघे  लगे  हुए  हैं

 थ्री  रा०  ड्०  वर्मा  :  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  कुछ

 पहले  कामर्स  एण्ड  इंडस्ट्री  डिपार्टमेंट
 की

 तरफ  से  आटोमेटिक  लुम्ब  के  बारे  में  एक  सूचना

 पत्र  प्रकाशित  किया  गया  था  कि  जब  यूनियनें  तैयार  उस  के  बाद  उस  इंडस्ट्री को

 आटोमेटिक  wary  इम्पोर्ट  करने  की  स्वीकृति  दी  क्या  इसका  पालन  किया  जायगा

 al  मनु भाई  यह  तो  पुरानी बात  इस  के  बाद  सारी  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  लेबर  मिनिस्ट्री  शर  हमारी  मिनिस्ट्री  की  मीटिंग हुई  वहां  ae  तय  किया  गया

 कि  इसको  एक  राष्ट्रीय  set  बनाया  जाय  कौर  माड़ानाइजेशन  का  काम  हाथ  में  लिया

 जाय

 श्री  रा०  कठ  वर्मा  झ्राटोमैटिक लाज  के  साथ  जो  पीछे  की  मशीनरी  उस  के  बारे

 में  भी  कुछ  रिप्लेसमेंट  के  बारे  में  सोचा  है  या  केवल  आटोमैटिक  लगाए  जायेंगे  ।

 श्री  मनु भाई शाह  :  हमारा  ख्याल  यह  है  कि  बारबार  कोलमैन  शर  प्राय  हाई  स्पीड

 लेकिन यह  जरूरी  है  कि  जहां शापिंग  एंड  राइडिंग  मांस  शादी  बहुत  सी  मिलों  के  पास  हैं  ।

 अ्राटोमैटिक  लम्स  लगेंगी  वहां  पर  अगर  एसी  मशीनरी  की  आवश्यकता  हो  तो  सरकार  उस

 पर  भी  विचार  करेगी ।

 श्री  ara  :  माननीय  मंत्री  ने  वह  ad  बताई  थी  जिस  पर  कि  स्वचालित  करघे

 लगाने  की  झलकती दी  जायेंगी  ।  afe  उसका  पालन  किया  जाय  तो  qr  उस  से  उत्पादन

 कीਂ  लागत  नहीं  बढ़  जायेगी ?

 श्री  सुभाष  ame  wr  है  कि  उत्पादन  भी  बढ़िया  होगा  शर  लागत  भी  कुछ

 कम  जायगी ।

 fait  स०  स०  बनर्जी  सरकार  यह  विचार  कर  रही  है  कि  जो  मिलें  इस  समय  बन्द

 पड़ी  हूँ  उनमें  स्वचालित  करघे  लगाये  जायें  उन्हें  सरकारी  क्षेत्र  में  रखा  जायें
 ?

 fat  गन  शाह  .  यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  ।

 भी  रा०  कठ  वर्मा  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  था  कि  अगर  पिछली  मशीनरी

 पुरानी  रखी  गई  wie  आटोमैटिक  ७  को  चलाने  की  परमिशन  दी  गई  तो  क्या  उसका

 प्रोडक्शन  के  ऊपर  बुरा  असर  नहीं  होगी
 ?

 श्री
 सुभाष  शाह

 :
 इसका  पुरा  ख्याल  रखा  जाएगा

 ।
 जो  टैक्निकल कमेटी  आटोमैटिक

 लूम्स  को  मंजूर  करेगी
 वह

 यह
 भी

 देखगी
 कि

 पुरानी  मशीनरी  अच्छी है था नहीं है  या  नहीं  और  नगर

 अच्छी  नहीं  होगी  तो  उसको  भी  बलदने  की  इजाजत  दी  जाएगी  ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 मूलभूत weal  के  निर्मा  के  लिये  कारखाने

 भो  सुबोध  gent
 :

 शी  स०  | ह  सामन्त

 श्री  रा०  च  माझी

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 sit  रामेशवर  टांटिया

 थी  .

 sit  श्रीनारायण दास

 श्री  रेड्डी

 श्री  राम

 थो  ही०  भ  मुकर्जी

 श्री  मोहम्मद  इल्यास

 श्री  विद्याचरण शुक्ल

 श्री  do  Yo  :

 TF RIEL.  थी  पुलिस
 :

 शी  कौडियाल

 डा०  राम  सुलग  सिंह

 श्री  fo  wager राव

 थी  a  पांड े:

 st  स०  Ho  बेनर्जी :

 श्रीमती रेणू  चक्रवर्ती  :

 थी

 काजी  सतीन  :

 श्री  सुदा वक्त राय  :

 थी  वासुदेवन नायर  :

 et  प्र०  छठ  तारिक

 शी  Mo  Ho  गोपाल

 ait  वॉरियर :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री २५  PeYS  के  तारांकित प्रशन  संख्या  २३०

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  भारत  में  मूलभूत  भेषज  के  उत्पादन  के  कारखाने  लगाने  art  भाषणों  तथा

 झोपड़ियों  की  गवेषणा  करने  के  बारे  में  रूसी  विशेषज्ञों  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  गया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  में  मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं  ;  और

 कीं  गर्द

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  ae
 ?

 +मूल  wast  में

 ‘Plants  for  Basic  Durgs
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 उद्योग  मंत्री  (sit  भुलाई
 :  से  (7)  रूसी  विशेषज्ञों  के  एक  दल  जो

 १९५८  में  भारत  सरकार  के  निमन्त्रण  पर  उन  भेषज  परियोजनाओं  के

 क्षेत्र  पर  चर्चा  करने  में  लिये  भारत  कराया  था  जो  उनके  सहयोग  से  स्थापित की  जानी  जाने

 से  पूर्व  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  थां  ।  सरकार  प्रतिवेदन  पर  विचार  कर  रही  है  a

 उसे  कार्यान्वित  करने  के  लिये  झा वक् यक  कार्यवाही  की  जा  रही  इन  परियोजनाश्रों के

 क्षेत्र  का  सारांश  श्र  कुल  विनियोजन  के  प्राक्कलन  सभा-पटल  पर  रखे  जाते  हैं  ।  [  देखिये

 परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७८ |

 गोनी  सुबोध  माननीय मंत्री  ने  प्रभी-प्रभी  बताया  कि  प्रतिवेदन प्रस्तुत  किया

 जा  चुका  यह  कब  प्रस्तुत  किया  गया  था  are  इसमें  इतना  समय  क्यों  लगा  है
 ?

 पूंची  मनु भाई  जाह  शायद  दो  मास  से  अधिक  समय  नहीं  हुमा है  क्योंकि  वे

 one  में  गये  थे  ब्रोकर  तभी  प्रतिवेदन  दिया  था  ।  माननीय  सदस्य  को  मालूम  होगा  कि  हमारे

 दो  वरिष्ठ  पदाधिकारी  इस  समय  मास्को  में  करार  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिये  गये  हुए

 हूँ

 शी  सुबोध  विवरण  से  पता  चलता  है
 कि

 भारत  में  चार  कारखानें  लगाये

 जाने  वाले है  क्या  स्थानों  का  चुनाव  किया  जा  चुका  है  कौर  यदि  तो  वे  कौन-कौन से

 हैं  |

 fait  wang  शाह  :  इसका  उत्तर  भी  कई  दिया  जा चुका है  ।  याजना  TAT

 की  एक  टेक्नीकल  समिति  यह  विचार  कर  रही  है  कि  प्रत्येक  यूनिट  कहां  खोनी  जाये

 सुशीला  नायर
 :

 भेषज  उत्पादन  का  काम  वाणिज्य  मंत्रालय  के  ala  जाता  है

 att  स्वाभाविक  है  कि  उसी  मंत्रालय  ने  उस  दल  को  बुलाया  होगा  |  इस  दल  को  उन  भेषज

 कारखानों  में  क्यों  नहीं  ले  जाया  गया  जो  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  क्या  इस  बात  का

 ध्यान  रखा  गया  था  कि  सम्भव  है  कि  उनमें  से  कुछ  एक  कारखाने  वे  भेषज  बना  सकते ?

 सनुभाई  शाह
 :

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  हमारा  मंत्रालय  एक  दूसरे  के  सहयोग

 भर  तालमेल  से  काम  करते  हैं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  इन  कारखानों  की  देखरेख  यह  मंत्रालय

 ही  करता  है  कौर  इंस  बात  का  पूरा  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  प्रत्येक  भेषज  परियोजना  चाहें

 वह  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  या  गैर-सरकारी क्षेत्र  वह  पूर्ण  मितव्ययता से  श्रमिक
 से  अधिक

 भेषजों  का  उत्पादन करे

 श्री भक्त  दर्शन  :  जो  विवरण रखा  गया  है  इसमें  संख्या  २  में  बताया गया  है  कि  मेडिसिनल

 प्लांट्स के  बारे  भ्रौषधीय  जड़ी  बूटियों  के  बारे  में  भी  एक  प्राजैक्ट  पर  विचार  किया  जा  रहा

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गवर्नमेंट के  ध्यान  में  यह  बात  are  है  कि  हिमालय का  क्षेत्र

 जो  किं  इन  चीज़ों  के  लिये  बहुत  प्रसिद्ध  है  कौर  जहां  इसका  बहुत  बड़ा  भंडार  इसके  सम्बन्ध
 में

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  कोई  प्रार्थना  की  यदि  की  है  तो  कया  उसको  स्वीकार कर  लिया

 हि गया  है  या  स्वीकार  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?
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 श्री  मनु भाई  हिन्दुस्तान  एक  बहुत  बड़ा  देश  है  कौर  यहां  अलग  अलग  किस्म  की  जड़ी

 बनटियां भद  अनेक  जगहों  में  मिलती हैं  ।  य  पी०  की  सरकार  से  भी  हमारे  पास  एक  मेमोरेंडम

 है  श्र  दूसरी  सरकारों  से  भी  प्रार्थना यें  हमारे  पास  ars  हैं  कौर  सभी  बातों  पर  गवर्नमेंट  विचार  कर

 रही  है  ।

 श्री  श्र०  मु०  आपने इस  स्टेटमेंट में  यह  ज़ाहिर  नहीं  किया  है  कि  यह  सोवियत

 डेलिगेशन जो  पाया  था  वह  किन-किन  मकामात  पर  गया  है  ake  क्या  यह  काश्मीर  भी  गया था  ?

 क्या  उसने  काश्मीर  के  बारे  में  खास  तौर  पर  कोई  रिकोमेंडेदशान  की  है  भर  की  है  वह

 क्या  रिकोमेंडेशन  यह  में  जानना  चाहता  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  रिकोमेंडेशन

 के  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है
 ?

 श्री  मनुभाई  पिछले  बार  भी  प्रार्थना  की  थी  कि  जो  डेलिगेशन  भराया  था  वह  सिर्फ

 टैक्निकल  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  पाया  था  ।  कौन-कौन dt  जगहों पर  ये  फैक्ट्रिज  लगाई

 जायें  sear  qa  उसने  नहीं  किया  लेकिन  जहां  तक  काश्मीर  का  सवाल  उसके  साथ

 हम  सब  की  हमदर्दी  है  प्रौढ़  जितनी  मदद  हम  कर  सकते  करेंगे प्र ौर  जितनी  कोशिश  हो  सकती

 है  वहां  इंडस्ट्रीज़  लगान  की  कर  रहे  वहां पर  जो  चीजें  मिलती  होंगी  उन  सब  पर  टैक्निकल

 कमेटी  गौर  करेगी  कौर  दूसरी  जगहों  के  बारे  में  भी  गौर  करेगी  दौर  सभी  बातों  को  देख  कर
 फिर

 लोकेशन  के  बारे  में  कोई  फैसला  किया  जायगा  |

 fat mo  क०  क्या  इस  उद्योग  के  लिये  कच्चे  माल  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 है  तो  किस  प्रदेश में  ?

 श्री  मदुराई श्ञाह  :.  ये  अलग  उद्योग हैं  कौर  इनके  लिये  car  कच्ची  सामग्री  चाहिये

 शौर  टैक्नीकल  समिति  योजना  आयोग  कौर  भारत  सरकार  को  स्थानों  की  सिफारिश  करनें
 से  पूर्व

 इन  सब  पहलों  पर  अर्थात्‌  इस  पर  भी  विचार  कर  लेगी  कि  वहां  कच्चा  माल  उपलब्ध है  या

 नहीं  ।

 जयपाल  इस  परियोजना के  जिसमें  श्रौषांधयां  बनान ेके  पाच  कारखाने

 लगाये  जायेंगे श्र  जिस  पर  कुल  २०  करोड़  रुपये  लागत
 कितनी

 विदेशी  सहायता  प्राप्त

 होगी  att
 क्या

 रूसी  विशेषज्ञ यहां  काम
 करेंगे

 या
 कि

 हमारे  दल  रूस  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने
 के

 लियें
 2५  ४

 at
 ?

 श्री  सुभाष  इन  पांच  परियोजनाश्रों पर  कुल  ८  करोड़  रुबल  विदेशी  मुद्रा  ५

 होगी  कौर  वहू  सब  रूस  से  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  होगी  ।  अरब  तक  रूस से  दो  दल  हमारे

 देवा  से  एक  दल  गया  था  जिसके  नेता  हमारे  वरिष्ठ  ऑद्योगिक  मंत्रणाकार  थे  ।  इस  समय दो

 पदाधिकारी  मास्को  में  बातचीत कर  रहे  हमारे देश  से  कई  युवक  टेक्नीशियन  प्रशिक्षण  पाने

 के  लिये  रूस  भेजे  जायेंगे  पौर  कारखाने  में  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  रूसी  विशेषज्ञ  भी  यहां  जायेगे
 ।

 श्री  वॉरियर
 :  क्या

 इस  सम्बन्ध  में
 किसी

 व्यापार  मंडल  अथवा  भेषज  निर्माता  संघ  ने

 कोई  अभ्यावेदन भेजा  है  ?

 fod  मनु भाई  इस  बारे  में  हज़ारों  सुझाव  प्राप्त  हुये  हैं  जिन  में  से  प्रत्येक  में  यह  मांग

 की  गई  है  कि  कारखाना  अमुक  स्थान  पर  खोला  जायें  ।  इन
 सब

 ज्ञापनों  की  छानबीन  की  जा

 है  ।

 aaa मे
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 पची स०  स०  बनर्जी  :  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  पांच  कारखाने  खोले  जायेंगे  क्या

 यह  सब  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  खोल  दिये  जायेंगे  ?

 श्री  wang  करार  आदि  के  बारे  में  लगभग  सारा  काम  हो  चुका  है  ौर  तराशा है  कि

 हम  अगले दो  वर्ष  में  काफी काम  कर  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  की  समाप्ति

 तक  द्वितीय  ad  के  प्रारम्भ  में  कई  छोटी  मोटी  तैयारियां  हो  जायेंगी धौर  शायद  कारखाने

 चालू  भी  हो  जायेंग े।

 श्री  राघेलाल  व्यास  :  क्या  सरकार  ने  यह  कोई  अनुमान  लगाया  है  कि  जहां  कारखाने

 खोले  जायेंगे  वहां  किन-किन बातों  का  होना  जरूरी है  ?

 fol  apa  शाह  :  में  कई  बार  बता  चुका हूं  कि  कारखानों  के  स्थानों  के  बारे  में  योजना

 आयोग की  टेक्नीकल  समिति  विस्तारपूर्वक विचार  कर  रही  है  ।

 श्री  राधेलाल  व्यास  मेरा  यह  नहीं  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कारखाने

 खोलने  के  लिये  किसी  स्थान  विशेष  पर  किन-किन  बातों  का  होना  लाज़मी  है  ।  क्या ये

 क  निर्धारित करके  टैक्नीकल  समिति  ate  राज्य  सरकारों  को  भी  बता  दी  गई  हैं  जो  इन

 श्वश्यकताओओं  के  आधार  पर  अपनी  सिफारिशों  भेज  सकें  ।

 fat  apg  राह  रूसी
 दल  प्रतिवेदन  जिसमें  प्रत्येक  परियोजना  की  प्रावइ्यकतायें

 सविस्तार  बताई  गई  हैं  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेजे  गये  हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  पत्र  व्यवहार

 बातचीत हो  रही है  ।  जब  कभी  बे  पुछताछ  करते  हैं  उन्हें  पुरी  जानकारी  भेज  दी  जाती है  ।

 श्री  रामेश्वर  टर थि यां
 :  क्या  रूसी  सरकार  के  अतिरिक्त  स्विटज़रलैंड  से  भी  परामर्श  किया

 जायेगा जो  कि  इस  काम  में  बड़े  माहिर  समझे  जाते  हैं  ?

 fat  सुभाष  दाह  यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता

 ची  राधेलाल  च त्यास ब  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  सरकारों  को  भले  गये  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  थमा-पटल  पर  रख  दी  जाये  तांकि  हम  उसे  समझ  उसका  अध्ययन  करके  पनी  दिया
 Mm ~

 । भेज  सकें

 tit  सनुभाई  शाह  इस  समय  जब  कि  बातचीत  चल  रही  प्रतिवेदन  प्रकाशित  कराना

 टीक  नहीं  होगा  |  परन्तु  हम  चाहते  हैं  कि  करार  होने  पर  करार  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  सभा-पटल

 पर  रखी  जायें  ॥

 fat  कोकोम  आल्वा  एक  दिन  पहले  हिन्दुस्तान  ऐंटीबायटिक्स  में  एक  अमरीकी फर्म के फर्मे  के

 से  कुछ  भेषज  बनाने  की  बात  चल  रही  थी  ।  उधर  रूस  के  साथ  भी  बातचीत  चल  रही  है  ।

 मैं  जानकारी  के  लिये  यह
 मन

 चाहता  हूं  कि  की  फर्म  जिनके  साथ  हम  ने  हिन्दुस्तान ऐंटी

 बायटिक  में  भेषज  बनाने  का  करार  किया  प्यार  जर्मन  हिस्सेदारों  के  हारा  साराभाई

 के  साथ  रासायनिक  पदार्थों  के  आयात  के  लिये  कोई  करार  किया  है  ?

 fat  सुभाष दाह  :  इसमें कई  बातें  पहले तो  यह  एक  अमरीकन  कम्पनी  है  झर

 ag  जमनी  में  एक  कम्पनी  के  हारा  नहीं  किया  गया  था
 ।  सराभाई के  साथ  उनका  नहीं

 चल  रहा  जब  कभी
 कोई  बड़ा  उद्योग  स्थापित  किया  जाना  होता  है  तब  हम  कई  देशों सै

 बातचीत  करते  हैं  ताकि  उस  फर्म  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाये  जो  सर्वोत्तम  हो  ।
 धरना a  a  नविननिविनिवििििविधिििििनिधनिधनिधि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वष्डकारण्य  योजना

 {  sit  रा०  माझी

 ait  रामेश्वर  टाटिया
 :

 sit  स०  बनर्जी

 श्री  |" ह  कठ  गोपाल

 at  तंगामणि :

 sit

 श्री  जीत  सिह  सरहदी

 ऊपरी  :

 श्री  दी०  Wo
 |

 ait  बाजपेयी

 ail  सोहन  स्वरूप :

 |  श्री  हरविन्द  घोषाल  :

 at  स०  चं०  सामन्त

 श्री  सुबोध
 :

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त :

 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 श्री  सुविधा धोष
 श्री  बिमल  घोष

 शमी  झूलन  सिह

 sit  हेम

 श्री  सिंद्धनंजप्पा

 |  श्रीमती  इला पा सल  चौधरी

 |  st  प्रत  बरूआ

 पंडित  rato  प्री  ज्योतिषी

 मानवेन्द्र शाह

 शी  कौडियाल

 थी  वारियर

 ait  पाणिग्रहण

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय  मंत्री  १७  ey F के
 तारांकित

 प्रदान
 संख्या

 ४  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दण्डकारण्य  योजना  के  अन्तर्गत  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  बारे  में  क
 श्र

 क्या  प्रगति हुई  है  ;

 में  श्र  कैम्पों  से  बहार  रहने  वाले  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों ने  वहां  बसाये

 जाने  के  लिये  आवेदन-पत्र दिये  हैं  ;

 oa  तक  उस  क्षेत्र  में  कितने  परिवार  बसाये  गये  हैं  कौर  उन्हें  क्या  सुविधा  at  गई }

 21
 er

 पटेल  अग्रज  में
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 वहां  बसाये  गये  लोगों में  कितने  प्रतिशत  व्यक्ति  पश्चिमी  बंगाल  से  बाहर  के  शरणार्थी

 कैम्पों  के  रहने  वाले  थे
 |

 क्या  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  शरणार्थियों  को  वहां  फिर  से  बसाने  की  कोई  योजना

 कौर

 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या

 पुनर्वास  उपमंत्री  यह  to  :
 तक  लगभग  १४५००  एकड़  भूमि

 कृषि  योग्यਂ  बनाई  गई  है  जिसमें  से  १०००  एकड़  भूमि  काश्त  के  लिये  तैयार  है  परन्तु  मेढ़  बनाने

 का  काम  दीघा  ही  आरम्भ होने  वाला  है  ।

 लगभग  २७,०००

 उनके ev.  ये  प्रवीण  श्रमिक  जैसे  कि  मैकनिल  शर  मोटर  ड्राइवर  शादी  ।

 उत्तर लिये  रोजगार  ate  मनोरंजन  की  सुविचारों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 सैयार  करने  के  पश्चात  २००  परिवार जिनमें  लगभग  १०००  व्यक्ति  हैं  दण्डकारण्य को  लाज

 जा
 चुके  हैं

 कोई  नहीं
 ।

 i (=)  नहीं

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 fait  tro  च०  माझी  :  जिन  विस्थापित  व्यक्तियों  ने  बसने  के  लिये  आवेदन  किया  है  उन्हें

 कब  तक  बसाया  जायेगा  ?

 Pataet :  महोदय
 :

 इस  योजना  में  ?

 पुनर्वास तथा श्रत्पसंढ्यक-का्य तथा  श्रत्पसंर्यक-कार्य  मंत्री
 मेहर  चन्द

 :
 प्रश्न  के  उत्तर में

 मेरे

 माननीय  सदस्य  द्वारा  यह  बताया  जा  चुका  है  कि  तक  हम  ३००  परिवारों  के  लिये  व्यवस्था  कर

 चूके  हैं  ।

 इला  पालचौघरी  :  जोगनी  नदी  से  पीने  झर  सिचाई के  लिये  फरसगांव  क्षेत्र  में

 पानी  के  संभरण  की  योजना  के  बारे  में  कुछ  कठिनाई  महसूस  की  जा  रही  है
 ।

 इसमें  तक

 लगती  हुई  है  श्र  कया  इसे  किया  है
 ?

 श्री  मेहर  चन्द
 खन्ना

 :  यह  डर  निराधार है  ।  में  स्वयं  वहां  गया  हूं  श्र  मैंने  कुएं  चलते

 हुये  देखे  हैं  ॥

 tat  जयपाल  पिछली  जुलाई  में  जब  मैंने  यही  wet  पूछा  था  तो  माननीय  मंत्री  ने

 बताया  था  कि
 पश्चिमी  बंगाल  के  सारे  शिविरों  को  अगली  जुलाई  में  समाप्त  करने  की  योजना

 २०,०००  से  ३०,०००  लोगों  को  दण्डकारण्य  भेज  दिया  जायेगा  तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार

 भी  लगभग  १०,०००  परिवारों  को  बसायेगी  ।  इस  बारे  में  sa  क्या  स्थिति  है  ?

 1  श्री  मेहर  चन्द  | ्  वर्तमान  स्थिति  यह  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  में  हमने  शिविरों  से  पश्चिमी

 बंगाल में  लगभग  १  लाख  व्यक्ति  पहुंचा  दिये  हैं  तथा  उन्हें  जगह-जगह  पर  बसाने  का  कार्य  अभी  जारी

 है  ।  t

 nes

 मूल  wast  में
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 श्री स०  mo  बनर्जी :  वे  विस्थापित  व्यक्ति  जो  श्री  भी  स्यालदह  स्टेशन  पर  ठहरे  हुये

 उनसे  भी  यह  कहा  गया  है  कि  वे  दण्डकारण्य  चले  और  यदि  तो  उनमें  से  कितने  लोग  स्वेच्छा

 से  जाने  को  तैयार  हो  गये  हैं  ?

 मेहर  चन्द  खन्ना  :  में  पश्चिमी  बंगाल  के  शिविरों  में  रहने  वाले  परिवारों  की  पूर्णरूपेण

 जांच  तथा  सर्वेक्षण  करवा  रहा  हू  झर  इन  लोगों  में  स्यालदहद  स्टेशन  तथा  बेघर  बार  लोगों  के  लिये

 स्थापित  किये  गये  गृहों  के  लोग  भी  शामिल  हूँ  ।  जो  व्यक्ति  इस  योग्य  हैं  कि  उन्हें  यहां  से  हटाया  जा

 सकता है  कौर  जो  स्वयं
 भी

 वहां  से  जाने  के  as,  उन्हें  हटाने  के  लिये  योजना  बनाई  जा

 रही है  ।  प्रभी  तके॑  उनका  झीना-जाना  ऐच्छिक  है  ।

 fat  सुधार
 :

 खेती
 की

 गई  भूमि  का  कितना  क्षेत्र  ले  लिया  गया  है  अथवा  लेने  का  विचार

 है  शर  क्या  इन  क्षेत्रों  के विस्थापित  व्यक्तियों  को  उचित  रूप  से  बसाया  जायेगा  या  प्रतिकर

 देकर  उन्हें  शरणार्थी  बना  दिया  जायेगा  ?

 श्री  मेहर  चन्द  पूर्वी  प्रदेश  में  प्रतिकर  सम्बन्धी विधि  लागू  नहीं  होती  ।

 श्री  इस  कार्य  के  लिये  जिस  भूमि  पर  खेती  की  जाती  है  एसी  कितनी  भूमि
 ली

 गई  है  कौर  क्या  वे  लोग  जो  उस  पर  खेती  करते  उन्हें  कहीं  ्र  बसाया  जायेगा  अथवा  उन्हें  केवल

 प्रतिकर दिया  जायेगा

 मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 जहां  तक  बस्तर  जिले  का  सम्बन्ध  जितनी  भी  भूमि  हमें  मिल  रही

 सब  सरकार
 की

 भूमि  हूँ  जब  कि  अम्बिकापुर  कौर  धर्म  जमीन  में  हमने  गैर-सरकारी  भूमि
 खरीदी

 है  किन्तु  इस  बात  का  ध्यान  रखा  गया  है  कि  मूल  काइतकार  को  न  हटाया  जायें
 ।

 ब्रज राज  सिह  दण्डकारण्य के  मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  में  वहां  के  कुछ  ऐसे  लोग  हैँ  जिन्हें उनकी

 भूमियों से  हटाया  जा  रहा  है  तथा  उनकी  भूमियों  के  लिये  उन्हें  कुछ  भी  प्रतिकर नहीं  दिया
 जा  रहा

 है  ।  ऐसे  लोग  आदिवासी  हैं  ate  उनकी  संस्कृति  भी  नष्ट  की  जा  रही  है  ।

 fatter चन्द  खन्ना  :  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  सही  नहीं है  ।

 म  wat  कह  चुका  हूं  कि  दण्डकारण्य  क्षेत्र  की  सारी  सरकारी  भूमि  हम  ले  रहे  जो  मध्य  प्रदेश

 खण्ड  में  कराती है  ।  आदिवासियों  के  बारे  में  सभा  को  पहले  ही  निश्चित  आश्वासन  दे  चुका  हूं  कि

 न  केवल  उन  के  हितों  की  सुरक्षा  ही  की  जायेगी  अपितु  उनका  विकास  किया  जायेगा
 |

 fet  जयपाल सिंह  :  आदिवासियों  को  भूमिया  काशत  के  बदले  निश्चित  फसलें  बोने  के  लिये

 प्रोत्साहित  करने  के  बारे  में  भारत  सरकार  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  इस  दण्डकारण्य

 क्षेत्र  विशेष  में  ग्राही  वासियों के  लिये  कितना  क्षेत्र  अलग  कर  दिया  गया  है  तथा  उसमें  स्थायी

 रूप  से  कितने  परिवार बसाये  जा  सकेंगे  इसमें  फरसगांव  तथा  अन्य  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  जो  व्यक्ति

 विस्थापित होंगे  वे  भी  शामिल  हैं  ?  में  उन  लोगों  के  aes  चाहता  हूं
 ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  मैंने इस  बारे  में  मध्य  प्रदेश  के  एक  बहुत  उच्च  पदाधिकारी श्री

 सै  बात-चीत  कर  ली  जो  झादिमजातियों  के  बड़े  गहरे  दोस्त  भी  हैं  और  उनसे  परामर्दा  करके

 इस  बारे  में  कुछ  सुझाव  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  कि  झादिमजातियों  के  लिये  कितनी  भूमि  आवंटित  की

 जाये  ।  इस  समय  हमारा  विचार  श्रादिमजातियों  द्वारा  जितनी  भूमि  कृषि  योग्य  बनाई  गई  उसका

 भाग  उन्हें  आवंटित  करने  का  है  ।
 वय

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 for  कासलीवाल :  राजस्थान  सौराष्ट्र  जैसे  न्य  राज्यों  में  बसाये  गये  किसी  शरणार्थी

 परिवार  ने  भी  दण्डकारण्य  में  बसने  के  लिये  आवेदन  किया  है  ?

 fat  मेहर  चन्द  खन्ना  :  राजस्थान अथवा  किसी  ग्न्य  राज्य  से  उन  सवारों  को  हटाने का  कोई

 set  नहीं  है  जिनको  पूरे  पुनर्वास  सम्बन्धी लाभ  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ।

 पाणिग्रहण  :  पहलें  सरकार  ने  दण्डकारण्य में  LENE तक  ¥ooo  शरणार्थी

 बार  बसाने  का  निश्चय  किया  था  किन्तु  अब  माननीय  मंत्री  का  कथन  है  कि  केवल  ३००  परिवार

 हटाये गये  हैं  ।  कया  जुलाई  RENE  में  शिविरों  को  बन्द  कर  देने  के  लिये  जो  तारीख  निश्चित  कर

 शी  गई  थी  सरकार  उस  पर  दृढ़  रहेगी  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना  :  प्रदान  का  दूसरा  भाग  पूर्णरूपेण  काल्पनिक  पहले  हिस्से  के  बारे

 में  में इतना ही  कह  सकता  हू  कि  मुझे  अनुभव  ने  यह  सिखा  दिया  है  कि  म॑  maha  qas रहूं  ।

 freq  महोदय  :
 मंत्री  महोदय  लोगों  को  जाने  के  लिये  बाध्य  नहीं  कर  सकते  ।  वह  केवल

 उन्हें  जाने  के  लिये  समझा-बुझा सकते  हैं  ।  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  का  अभिप्राय  यह  है
 कि  ज्योंही

 वे  जाने  को  प्यार  हो  जायेंगे  तत्काल  ही  उन्हें  ले  जाया  जायेगा  ।

 श्री  हेम  कया  पश्चिमी  बंगाल  के  शरणार्थियों  दण्डकी  राय  में  बसाये  जाने  के  लिये

 उन्हें  मजबूर  किया  जा  रहा  है  और  इस  प्रकार  इन  शरणार्थी  परिवारों  को  अभी  तक  जो  श्रक्में-वेतन

 मिल  रहा  था  वह  बन्द  कर  दिया  जाये  ?  यदि  ऐसा  है  तो  क्यों  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :

 यह  सत्य नहीं  कर्म-वेतन  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  का  बन्द  कर

 दिया  गया  है  जिनके  बारे  में  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  जांच  करने  पर  यह  पता  लगा  था  कि

 वे  इसके  पाने  के  उपयुक्त  पात्र  नहीं  हैं  ।  दण्डकारण्य  जाने  के  लिये  मना  करने  पर  किसी  भी  व्यक्ति

 का  अकलें-वेतन  अभी  तक  रोका  नहीं  गया  है
 ।

 मैं  कभी-प्रभी  बता  चुका  हूं  कि  कभी  तक  उनका

 वहां  जाना  उनकी  इच्छा  पर  निर्भर  करता  है  ।  शिविरों से  लगभग  ५००  परिवारों के  नाम  मेरे  पास

 मौजूद हैं  जो  दण्डकारण्य  में  बसने  के  लिये  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं
 ।

 बाजपेयी
 :

 क्या  दण्डकारण्य  क्षेत्र  को  केन्द्रीय  प्रशासित  क्षेत्र  बनाने  का  विचार  है  जिससे

 कि  कुशल  दास  की  स्थापना  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्य  उनके  मार्ग  में  बाधक  न  बन  सकें
 ?

 fort  सेहर  चन्द  नकल  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  इसकी  स्थापना  सम्बन्धित राज्य  सरकार

 के  परामर्श  कौर  सहयोग  से  की  गई  है  किन्तु  प्रशासकीय  दृष्टि  से  वह  भारत  सरकार  के  नियंत्रण

 में  है  ।

 हवा  प्र०  ज्योतिषी :  क्या  इन  लोगों  को  जो  काम  दिया  गया  है  उससे  विभिन्न

 कामों  में  इन  लोगों  को  जो  झाय  होगी  उसका  कोई  श्रीमान  लगाया  गया  है  ?

 श्री  मेहर  चन्द  खन्ना
 :  योजना

 अभी
 प्रारम्भ

 हुई  ।

 मूल  परं ग्रेजी  में
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 a

 श्री  स०  सामन्त :

 Lat  सुबोध  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हटिया  में  भारी  मशीन  बनाने  वाले  कारखाने  में  एकीकृत  इस्पात

 संयंत्रों  के  लिये  मशीनें  बनाई  जायेंगी  ;

 यदि  तो  कया  उर्वरक  संयंत्रों  के  लिये  मशीनें  बनाने  की  कोई  प्राथमिकता  दी

 जायेंगी ;  कौर

 (7)  क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिये  कोई  उपबन्ध  करने  का  विचार  है  ?

 ~
 paar  मंत्री  (att  सुभाष

 :  से  (a). एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  हैं  ।

 विवरण

 जी  हां  ।

 प्रस्तावित  संयंत्र  की  क्षमता  इतनी  होगी  कि  उससे  भारी
 उद्योग

 की

 शाखाओं  के  लिये  भी  कुछ  प्रकार  की  मशीनें  बन  सकेंगी  जिनमें  उर्वरक  के  लिये  मशीनें  भी

 शामिल  हैं  ।  बे्रक  संयंत्रों  के  निर्माण  के  लिये  आवश्यक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  अलग  से  सरकार  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 इस  पर  यथासमय  विचार किया  जायेगा  ।

 tat स०  do  सामन्त :  व्या  इन  चीजों  के  निर्माण
 के

 लिये  किसी  विदेशी  फर्म

 सें  संविदा किया  गया  है  ?

 fat  सुभाष  शाह  :  जैसा  कि  सभा  को  विदित  है  यह  सबने  सोवियत  रूस  के

 सहयोग  से  बनाया  जा  रहा  है  1.

 श्री  सुबोध  चूंकि  देश  में  ७  उर्वरक  कारखाने  स्थापित  किये  जाने

 वालें  हैं  तथा  इन  उकेरा  कारखानों  की  शभ्रधिकांश  मशीनों  का  निर्माण  हमारे  देश  में  ही

 हो  रहा  क्या  इस  मशीन  का  आयात  रॉक  दिया  गया  यदि  ऐसा  है  तो  इससे

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी
 ?

 पृश्नी  चक  शाह  :
 यह  mea  रांची  के  हरिया  नमाक  स्थान  में  स्थापित  किये

 जाने  वाले  भारी  सीने  बनाने  वाले  संपंत्र  के  बारे  में  है  ।  यह  सोवियत  सहकार  से  बनेगा  ।

 फाउण्ड  के  लिये  चेकोस्लोवाकिया  का  सहकार  रहेगा  ।  जैसा  कि  उत्तर  में  बताया

 जा  चुका  है  हम  इस्पात  संयंत्र  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  तथा  उसके  साथ  ही  उर्वरक

 मदीन  संबंधी  सहायक  पुर्जे  भी  बनाने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ।  कि  माननीय  सदस्य
 ही

 मूल  wash  में
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 को  विदित  हैं  कि  क ब ह्रकला  उर्वरक  लिये  भी  सिद्दकी  उर्वरक  कम्पनी  संयंत्र  और  उपकरण

 के  रूप  में  लगभग  ८  करोड़े  रुपय  का  माल  बना  रही  हैं  ।

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  हारा  भाग  लिया  जाना

 +#oaee.  of  राम  कृष्ण  गीत  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  ११

 १९५८  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ८५०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करें

 कि

 क्या  जिन  एकको  ने  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों  को  स्थापना  करन  क  लिये  स्वेच्छा

 प्रकट  की  थी  उनकी  स्थापना  की  जा  चकी

 यदि  तो  उन  एककों  के  नाम  क्या  हैँ  जिन्होंने  wal  तक  संयुक्त

 की
 स्थापना  नहीं  की  ;  शौर

 इस  मामलें
 में में  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  गई  है

 pert  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा  सचिव  a  ले  ato

 जी
 नहीं

 |

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट ४,  wade

 संख्या  ७४]

 समझा-बुझा  कर  राजी  करना  |

 ~

 fat  राम  कृष्ण गप्त  क्या  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषदों  की  स्थापना  करने  में  इन

 एककों  के  मालिकों  ने  कोई  कठिनाई जाहिर  की

 श्री ल० ल०  ato  मिश्र  :  लगभग  १९  एकक  ऐसे  हैं  जिन्होंने  इन  परिषदों  की  स्थापना

 नहीं  की  हैं  किन्तु  भिन्न-भिन्न  एककों  की  कठिनाइयां  अलग-अलग  हैं  और  उनमें  से  किसी

 भी  सामन  कोई  गंभीर  प्रकार  की  कठिनाई  नहीं

 pat  कब  :  क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  इस  दिशा  में  कोई  प्रयत्न  किया  गया  यदि

 तो  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ा
 ?

 श्री  ato  ato  मिलन  :  जी  हां  ।  यह  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  लाग  कर  दी

 ट्

 श्री  स०  झूठ  बनर्जी
 भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने

 कर
 राजी  करनाਂ  बताया  हूँ  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  यही  योजना  क्यों  नहीं  जारी

 की
 जा  रही

 है
 जबकि  सरकारी  क्षेत्र  राज्य  सरकारों  के  अधीन  हैं

 ?
 इस  संबंध  में

 क्या

 कठिनाइयां हैं  झर  a  कयों  कार्यान्वित नहीं  की  जातीं  ?

 अम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  i
 :  जी  हां  ।  हमने  इस  मामले

 संबंधित  मंत्रालय
 से

 बात
 की  है  se  मुझे  ore  है  कि  संयुक्त  परिषद  तंथा  मजदूर

 के  भाग  लेने  की  at  के
 अधीन  कौर  nfm  एकक  झा

 नला

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ग
 fat  राम  कृष्ण  गुप्त  क्या  इस  बारे  में  विधान  लागू  करने  का  कोई  विचार

 श्री  लठ  ato  मिश्र : जी नहीं । जी  नहीं  ।

 राज्य  में  कागज  दमे  अ्रखबारी  कागज  का  निर्माण

 +

 श्री  रामेशवर  टाटिया

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 पर  १३७०,  |  श्री  ara :

 Lait  रघुनाथ  fag
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ११  PEXY  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  २२

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैसूर  राज्य  में  सोवियत  रूस  के  सहयोग  से  कागज  शौर  कागज  बनाने

 am  योजना  के  सम्बन्ध  में  परब  तक  कितनी  प्रगति  की  गई  है  ;

 इसमें  कितनी  पूंजी  का  विनियोग  होगा  ;

 कारखाना  कब  से  काम  करने  लगेगा  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 :  पूंजी  जारी  करने

 के  लिये
 आवश्यक

 और  कागज  बनाने  के  लियें  शौर  मशीनों  का  श्रायात  करने  के  लिये  लाइट्स

 मजबूर  कर  दिया  गया  है  ।  इस  योजना  में  अखबारी  कागज  का  निर्माण  नहीं  कराता  है  ।

 ४.२७  करोड़  रुपय े।

 ERR  या  १९६२  के  प्रारम्भ  मच

 श्री  रामेश्वर  :  क्या  अखबारी  कागज  के  बनने  लगने  के  बाद  हम  इसमें

 हो  जायेंगे  ?

 श्री  सुभाष  हमारा  देश  बहुत  बड़ा  है
 ।

 संसार  में  हमारा  कागज  का

 सब  से  कम  हैं  ।  हम  ग्राम-निर्भर  हों  अथवा  न  हों  किन्तु  हम  अधिक  से  अधिक

 बनाना  चाहते  हैं  जिससे  हम  शिक्षा  तथा  अन्य  कार्यों  में  उसका  उपयोग  कर  ।

 श्री  शिव्नजप्पा  :.  कागज  बनाने  का  यह  कारखाना  सब  से  पहले  मैसूर  राज्य के

 मांड्या  में  स्थापित  करने  का  विचार  था  ।  इसकी  स्थापना Fo  कार  एस०  बांध के

 निकट  बेल् ला गोला  में  करने  का  विचार  है  जहां  से  कच्चा  माल  बहुत  दूर  पड़ेगा  ।

 fated  ने  इसे  gat  स्थान  पर  लगाने  की  क्यों  सोची ?

 महोदय  :  दोनों  स्थान  एक  ही  राज्य  में  हैं  ।

 गयी  केशव
 :

 वह  मांड्या  के  रहने  वालें  हैं  ।

 tat  मनु भाई  शाह  :  यह  सच  है  कि  पहले  यही  समझा  गया  था  कि  मांड्या  जगह

 अच्छी
 रहेगी  किन्तु  दोनों  भारतीय  टेक्निशियनों  तथा  विदेशी  सहयोगियों  ने  योजना की

 मूल  अंग्रेजी  में
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 व्ययता की  जांच  करने  के  ध  यही  बताया कि  मैसूर  के  निकट ही  यह  जगह  होनी

 इसी  कारण  इसका  स्थान  बदल  दिया  गया  है

 fait  लाचार
 :

 इस  कारखाने  में  कितना  waar  waar  दूसरी  प्रकार  कागज

 बनेंगा ?

 fet  मनुभाई  इस  कारखाने  में
 सामान्यतः

 लिखने  का  कागज
 लगभग

 १४,०००  से  लेकर  १८,०००  टन  प्रति  वर्ष  अथवा  ५०  टन  प्रति  दिन  के  हिसाब  से  बन

 सकेगा  |

 fat  cera  टांटिया  :  माननीय  मंत्री ने  कहा  हैं  कि  अखबारी कागज  की  हमारी

 आवश्यकता  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  जायेगी
 ।

 क्या  श्रीराम  में  कोई  कारखाना  स्थापित  करने

 ना  विचार  हैं  जहां  तमाम  कच्चा  माल  उपलब्ध  है  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  यह  प्रश्न  कागज  के  बारे  में  न  होकर  कागज  के

 संबंध  में  है
 ।

 किन्तु  यह  सच  है  कि  ares  में  भी  कागज  की  दो  मिलें  चल  रही  हैं  ।

 सीमेंट

 +

 1१३७१.
 पंडित  gto  ato  तिवारी  :

 श्री  सिद्धनंजप्पा  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  निर्माताओं  ने  सीमेंट  की  थोड़ी  सी  मात्रा  उठाने

 और  दोष  मात्रा  का  उनके  गोदाम  में  स्टाक  जमा  करने  के  बारे  में  श्रपना  संबंध  व्यक्त  किया  है  ;

 झर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई

 जी  हां  ।

 सीमेंट  की  मांग  में  वृद्धि  करने  के  लिये  निम्न  कार्यवाही  की  गई  है
 :

 से  नियंत्रण (१)  उपभोक्ताओं  के  स्तर  पर  सीमेंट  के  वितरण  पर

 हटाना  1

 (२)  सीमेंट  की  अनुपलब्धता  कौर  भ्र पर्याप्तता के  कारण  उसके  इस्तेमाल पर  लगी

 पाबन्दी  संबंधी  सार  पहले  के  निर्देशों  को  वापस  लेना  |

 (३)  सीमेंट  का  निर्वात बढ़ाना

 (४)  समय  समय  पर  अतिरिक्त  क्षमता  बढ़ाने  के  प्रशन  पर  पुरविक़ार  करना  |

 सीमेंट  की  मांग  बढ़ाने  के  बारे  में  अन्य  उपाय  wit  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 et

 faye  अंग्रेजी  में

 429  (Ai)
 acid
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 gto  ato  तिवारी
 :

 क्या  यह  सच  है
 fe

 सीमेंट  निर्माताओं ने  सरकार  से  यह

 कहा  है  कि  सड़कें  बनाने  के  लिये  वह  निःशुल्क  सीमेंट  में  अपना  दें  क्या  यह

 प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया

 इस  प्रकार श्री  मनु भाई  शाह
 :

 हमें  निःशुल्क  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 के  हम  अनेक  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  वे  इस  बात पर  ate कर  रहे  हैं

 कि  यदि  सीमेंट  का  इस्तैमाल  सड़क  बनाने  में  किया  जाता  तो  सीमेंट  का  धर्मिक  उपयोग हो

 सकेगा
 ।  साधनों  को  देखते  हुए  हम  इस  समय  इस  कार्यक्रम  को  आरम्भ  करें  तो  कर  सकते

 हूँ  किन्तु  एक  बहुत  सीमित  स्तर  पर  कर  सकेंगे  ।

 श्री च०  द०  पांडे  :  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  सीमेंट  के  उपभोग  की  कमी

 का  कारण  उसका  मूल्य  अधिक  होना  और  विशेषकर  २४  रुपये  प्रति  टन  उत्पादन  शुल्क  तथा

 ६०  रुपये  प्रति टन  मूलभूत  मूल्य  तथा  १२८  रुपये  प्रति  टन  बिक्री मूल्य  के  बीच  की

 खाई है  ?  क्या  स्टाक  जमा  करने  का  यह  एक  प्रमुख  कारण  नहीं

 श्री  wong  यह  कुहना  गलत  होगा  कि  सीमेंट  की  मांग  नहीं  बढ़ी  at

 इतना  अवश्य  है  किन्तु  सीमेंट  उद्योग  का  जितना  विकास  gor  है  उतनी  मांग  में  वृद्धि  नहीं

 हुई  मूल्य  का  वास्तव  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।  वास्तविक कारण  यह  है  कि  निर्माण

 संबंधी  कार्य-कलाप  तथा  इस्पात  की  उपलब्धता  दोनों  ही  कम  हो  गई

 tai  क्या  स्टाक  जमा  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  मृत्य  में  कुछ  कमी  हो

 जायेंगी  ?

 श्री  मनुष्य  शाह  :  जी  जिस  वस्तु  पर  कंट्रोल  होता  है  उसका  मूल्य  प्रफुल्ल

 आयोग  द्वारा  उचित  six  निश्चित  लाभ  लगा  कर  निर्धारित  किया  जाता  है  ।

 में  कमी  होनें  की  कोई  संभावना  नहीं

 श्री  जयपाल  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  की  तुलना  में  हमारे  यहां  के  मूल्य  कसे

 क्या  इस  उद्योग  का  विकास  करके  निर्यात  बढ़ाना  संभव  नहीं  हो  सकता  ?

 श्री  मनुभाई  कतार  में  जो  सुझाव  दे  चुका  हूं  उनमें  से  एक  कार्यवाही यह  भी

 हम  इसी  समय  दो  लाख  टन  निर्यात  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 मूल्यों का  संबंध  यह  एक  ऐसा  पदार्थ  है  जिसके  मूल्यों  बड़ा  उतार-चढ़ाव  होता  रहता

 है  और  इसकी  तुलना  कर  सकना  कठिन  हमारे  निर्यात  के  मामले  में  एक  कठिनाई  यह

 है  कि  हमें  माल  के  मांगने  wie  किराये  भाड़े  में  बहुत  खच  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  पार्णिग्रही  :  क्या  नदीघाटी  परियोजनाओं के  निर्माण  कार्यों  में  सीमेंट  की  मांग

 कम  हो  गई  है  इसकी  मांग  केवल  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ही  गिर  गई  है  ?

 पत्नी  मदुराई  |  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  कमी  हो  गई  है
 ?

 पंडित  sto  ato  तिवारी  :
 क्या  सरकार  ढारा  की  गई  कार्यवाही  से  जितना  सीमेंट

 जमा
 हो

 गया  था  उसमें  कुछ  कमी  हुई  और  यदि  ऐसा  तो
 कहां  तक  ?

 मूल  wt  में
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 fat  मनु भाई  इसके  बारे  कुछ  नहीं  बताया  जा  सकता
 ।  किन्तु

 हम  ara  करते  हैं  कि  जिस  गति  से  विकास  कार्य  हो  रहा  है  उसे  देखते  हुये  कौर  तृतीय

 वर्षीय  योजना  काल  में  सीमेंट  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुये  सीमेंट  की  मांग  बढ़ने  की

 पूरी  संभावना है

 fat भक्त  ददन  :  श्री मन  set  संख्या  १३७२  के  साथ  wet  संख्या  १३८४  भी
 ले

 लिया  जाये  क्योंकि वहू  उस  कमेटी  से  संबंध  रखता  है  जो  नमक  के  उद्योग  के  संबंध  में  जांच

 करने  के  लिये  बिठाई  गई  थी  ।

 fara  महोदय  :  उसका
 भी

 उत्तर  दिया  जा  सकता  है
 ।

 केन्द्रीय  नमक  रोड

 [  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :

 1*१३७२-  J
 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :

 | atten  राज  :

 क्यो  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  एक  स्वायत्तशासी  केन्द्रीय  नमक  स्थापित  करने

 का  विचार करती  है

 यदि  तो  उसमें  कौन-कौन  लोग  होंगे  तथा  उसके  क्या  च  होंगे  ;  wk

 (7)  इसकी  स्थापना  कब  तक  हो  जानें  की  संभावता  है  ?

 मंत्री  wag  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता

 विवरण

 भारत  सरकार  द्वारा  ERs  में  नमक  उद्योग  में  विकास  से  संबंधित  कुछ

 मामलों  का  पता  लगाने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  नमक  समिति  ने  सरकार  को  हाल  में  प्रस्तुत

 किये  अपने  प्रतिवेदन में  इस  बात  की  सिफारिश  की  है  कि  नमक  विभाग के  विकास  संबंधी

 erat  के  लिये  मंजूरी  कौर  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  एक  स्वायत्तशासी  नमक  ats

 की  स्थापना की  जानी  नमक  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  के  कल्याण की  योजनायें  भी

 इसी  को  सौंपी  जानी  चाहिये  तथा  नमक  निर्माताश्रों  को  ऋण  के  रूप में  वित्तीय  सहायता  देना

 भी  इसी  बोर्ड  का  काम  होगा  ।  नमक  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश की  है  कि  केन्द्रीय  बोर्ड  में

 नमक  केन्द्रीय  सरकार  के  नमक  उद्योग  के  प्रतिनिधि  जिनमें

 शक  प्रतिनिधि  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  से  शामिल  संबंधी  श्रमिकों के

 नमक  सहकारी  समितियों  के  उपभोक्ताओं -  के  कुछ  विशेषज्ञों  तथा

 कुछ  wa  लोग  जिनका  नमक  उद्योग  में  हित  है  तथा
 जिनको  समय-समय

 पर
 केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  नमक  उद्योग  में  शामिल  करना  झावइयक  मिलाकर  कुल  संख्या  ११  सदस्यों  से  अधिक

 नहीं  होनी  चाहिये
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नमक  समिति  की  सिफारिश  विचाराधीन  है  शौर  are  की  जाती  है  कि  इस  मामले

 में  अन्तिम  निर्णय  शीघ्र  ही  हो

 +

 weer  दर्शन

 श्री  स०  Wo  सामन्त  :
 के  Pzer.

 j  ait  सुबोध हसद

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री
 २०  gees  के  अतारांकित  संख्या  tus

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नमक  उद्योग  की  किये-पद्धति  का  पता  लगाने  के  लिये  नियुक्त  की  गई  नौ

 व्यक्तियों  की  समिति  के  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  ली  मई  है  ;

 यदि  तो  क्या  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ;

 इस  मामले  में  क्या  feria  किया  गया  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनुसाई  से  मामले  पर  राज्य  सरकारों के

 quad  से  विचार  किया  जा  रहा  है  कौर  ज्यों  ही  facia  कर  लिया  प्रतिवेदन  की

 एक  aft  सरकार  के  निर्णयों  सहित  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 faitedt  इला  पालचौघरी  :  क्या  विभिन्न  ज़िलों  में  केन्द्रीय  नमक  बोर्डे  नमक  समितियों

 का  सारा  काम  किया  करेगा  ?

 श्री  मनु भाई  झाहः  जी  नहीं  प्रादेशिक  ब्रोड  को  मंत्रणा  संबंधी  कार्य  इसी
 प्रकार  करने

 पड़ेंगे जसे
 कि  वह  इस  समय कर  रहा  इस  नमक  के  मूलभूत  उद्योग  के  विकास

 की  नीति  बढ़ाने  के  लिये  ही  केन्द्रीय  aes  पर  विचार  किया जा  रहा  है

 att  भक्त
 दर्शन

 :  श्रीमन मं ् मैं  यह  जानना  चाहता  हैं
 कि  इस  समिति  की  रिपोर्टे  गवर्नमेंट

 के  हाथों  में  किस  तारीख  को  ate  देर  से  देर  कब  तक  फैसला  हो  जानें  का  अनुमान

 श्री  मनु भाई  शाह :  इस  रिपोर्ट  को  हमारे  पास  aa  कोई  चार  महीने  लेकिन  चूंकि

 यह  बहुत  बड़ा  सबजेक्ट  है  इसका  सारे  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  से  सम्बन्ध  है  इसलिए  जब  तक

 उनसे  राय  मशविरा  न  हो  जाये  निर्णय  करना  मुश्किल  होगा  ।  इसीलिए  इसमें  थोड़ी सी  देरी

 हो  गयी है

 छोट  tat  के  उद्योगों  के  लिय  फोर्ड  फाउन्डेशन  का  wart

 *
 १३७४.  श्री  जीत सिह  सरहदी

 :  कया  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फोड  फाउण्डेशन ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास के

 लिये  एक  करोड़  रुपये  का  अनुदान  किया  है
 ;  कौर

 अंग्रेजी  में  ।
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 प्रत्येक  राज्य  को  कितनी-कितनी राशि  दी  गई  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  शाह )  फोड  फाउण्डेदान ने  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  विकास  के  लिये  Pee  में  २१.६३  लाख  डालर  का  अनुदान  दिया  है
 ।

 इसका  कोई  राज्य-वार  लेखा  नहीं  है  क्योंकि  इसका  उपयोग  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 के  विकास  के  लिये  सम्पूर्ण  देशव्यापी  कार्यक्रम  के  आघार  पर  किया  जाता  है
 ।

 fail  अजीत  सिंह  सरहदी  :  किन  उद्योगों  को  प्राथमिकता दी  आदि  बातों  पर  भी  क्या

 मानदंड रखा  जाता  है  ?

 felt  सुभाष  शाह  :  यह  कार्यक्रम  चलने  वाला  कार्यक्रम
 फोड  फाउंडेशन

 वार्षिक  अनुदान  देता  अनुदान  जनवरी  १९५८  में  प्राप्त  SAT  था  जो  विस्तार  सेवा  सं  स्थानों

 की  स्थापना  करने  के  लिये  दिया  गया  है  झर  हम  प्रत्येक राज्य  में  एक  एसी  बड़ी  संस्था की  स्थापना

 कर  भी  |

 fat  बैरियर  :  क्या  केरल  के  छोट  पैमाने  के  सभी  उद्योगों  को  इस  भ्रनुदान  में  शामिल  कर

 लिया  जायेगा
 ?

 श्री  मनु भाई  जी  हां  केरल  aes  शामिल किये  जाने  वाले  राज्यों में  से  एक

 रहता  है  ।

 fat स०
 स०  बीजों

 :  यह  राशि  किस
 प्रकार

 व्यय  की  गई  इस  बारे में  मैं  माननीय

 मंत्री  से
 निवेदन  करूंगा  कि  वह  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने की  कृपा  करें  ।  जब  तक  हमें

 यह  पता  नहों  कि  वे  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  कौन-कौन  से  हैं  र  कौन-कौन  से  राज्य  शामिल  किये

 गये  तब  तक  प्रश्न  पूछना  सम्भव  नहीं  है  ।

 पश्  मनु भाई  यह  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों के  है  ।  इसका  सारा  लेखा  लेखा

 को  सामान्य
 प्रक्रिया  के  भक  रखा  जाता  तथा  विभिन्न  शोलों  wis  जो  ऋण  दिये  जाते  हैं

 वे  भी  प्रतिवेदन में  दिखाय  जाते  हैं  ।

 श्री  सिहासन  fag  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  परिभाषा कया  सरकार  ने  दी  है
 ?

 बया  उसमें  विद्युत  से  चलने  वाले  उद्योग भी  ग्रा  जाते  हैं
 ?

 पं श्री  मनु भाई  शाह  :  छोट  पैमाने  के  उद्योग  की  मूल  परिभाषा थी  व्यक्ति काम  करते

 हों  तथा
 विद्युत

 के
 साथ

 ५  लाख  रुपये  की  पूंजी  लगी  हो  कौर  यदि  विद्युत से  काम  नहीं  होता है  तो

 १००  व्यक्ति काम  करते  ५  लाख  रुपये  की  पूंजी लगी  होਂ  हाल ही  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 ने  भारत  सरकार  पर  यह  आग्रह  किया  झ्र  योजना  आयोग  नें  छोटे  पं माने के के  उद्योगों की  यह
 भाषा

 स्वीकार  कर  ली  है  जो  इस  प्रकार  है
 :

 लिपट
 ५०  व्यक्ति काम  करते  हों  और  जिसमें

 बिद्युत  से  काम  लेने  पर  ५  लाख  रुपये  कीਂ  पूंजी  लगी  हो  तथा  बिना  विद्युत  के  प्रति  शिफ्ट  १००
 व्यक्ति

 काम  करते  हों  प्रौढ़  ५  लाख  रुपय  की पूंजी लगी  हो  ।”

 fet  रामनाथन्‌  चेट्टियार  :
 क्या  फोड़े  फाउण्डेशन

 से  लघु  उद्योग  सेवा  संस्था  को  भी  श्रमदान

 fara  सकता  है
 ?

 wa में
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 श्री  मनु भाई
 जी  हां  ।

 भारत-नेपाल  व्यापारिक  करार

 १३७५.  श्री  भक्त  दर्शन  क्यां  प्रधान  मंत्री  १६  दिसम्बर  zeus  के  तारांकित  wea

 संख्या  १०५२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  भारत-नेपाल  व्यापारिक  करार

 के  संशोधित  करने  में  इस  बीच  क्या  श्रीमती  हुई  है
 ?

 इस  मामले पर pra  मंत्री  तथा  वैदेशिक  काय  मंत्री  (sit  जवाहरलाल

 अभी  नेपाल  सरका  र  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  कौर  मौजूदा  क़रार  में  क्या  परिवहन किये

 इसे  भ्रांति  रूप  से  निश्चित  नहीं  किया  गया  है  ।  एसी  हालत  में  ब्यौरा  देना  उचित  न

 होगा  ॥

 में  यह  भी  बता  दूं  कि  इस  समय  नेपाल  में  देशभर  में  निर्वाचन  चल  रहे  हैं  शौर
 इस

 से  पहले  महीनों  से  इस  निर्वाचन  की तैयारी  चल  रही  थी  इसलिये  इस  मसले
 को  उनसे  उठाना  कठिन

 था  |

 oft  भक्त  श्रीमन्‌  क्या यह  सत्य  नहीं  है  कि  इस  प्रश्न  पर  लग-भग  पिछले  दी  वर्ष  से  विचार

 किया जा  रहा  है  ?  भर  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  चुनाव  के  कारण  इस  में  देरी

 हो  रही  तो  चुनाव  तो  wi  हाल  ही  में  प्रारम्भ हुए  हैं  मैं  यह  जानना  चाहता  कि  शौर

 कौन
 सी  ead

 जिन  की  वजह  से  इस  सम्बन्ध  में  इतनी  देरी  हुई
 ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  चुनाव  तो  wit  शुरू  हुमा  लेकिन  चुनाव  का  चर्चा  श्र

 उसकी  बरसों  से  है  कौर  उस  की  वजह  से  वहां
 की

 जो
 सरकारें  वे

 कुछ
 आरजी ढंग की

 ढंग  की

 हुई--वे बहुत  नहीं  थीं  ।  इन्तज़ार था  कि  पक्की  हो  तो  उन  से  फ़ैसला  हो  ।  कुछ

 फ़ैसले  हुये  हैं ग्रारज़ी तौर पर तौर  लेकिन  राधे  हुये  हैं  यह  उचित  नहीं  है  कि  यहां  पर  राधे  बताये

 जब  तक  पुरा  मसला  न  हो  जाय  ॥

 श्रीधर  :  क्या  सरकार को  पता  है  कि  हाल  ही  में  कुछ  नैपाली  पत्रों  ने  कुछ  ऐसे

 भारतीय  व्यापारियों  की  आलोचना  की  थी  जो  मौजूदा  करार  की  कमियो ंसे  नाजायज़  फायदा  उठाते

 कौर यदि  तो  सरकार  ने  इन  व्यापारियों के  खिलाफ़  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 नेहरू  में  नेपाली  पत्र  नहीं  पढ़ता
 ।

 पता  हो  सकता है  उनमें

 से  कुछ  ने  इनकी  ग्रा लोच ना की  हो  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  नेपाल  सरकार  से  यह  करार  कितनी  अवधि  के  लिये  किया

 जायेगा ?

 poll  जवाहरलाल नेहरु  :  मुझे  पता  नहीं  ।

 महोदय  :.  वह  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  क़रार  थोड़ी  ही  अवधि  के  लिये

 किया  गया  है

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  आमतौर पर  इनकी  विधि  पांच  वर्ष  होती  है  या  १०  वर्ष  ॥

 र्है इसकी
 अवधि  भी  इतनी  ही

 होगी  ,
 मुझे  ठीक  ठीक  पता

 नहीं

 मूल  अंग्रेजी  ह  ०  ह
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 टीन

 +*  29%.  श्री  Ho  डी क्रचर  २०  है-न  क्या  थी
 arn  लखा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 करेंगे कि

 क्या  यह  संच  हैं  कि  टीन  न  मिलने  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  टीन-निर्माता  देश  में  बेकार

 } हो

 क्या  टीन-निर्माताओ ंने  सरकार  से  कोई  शअ्रभ्यावेदन किया  और

 कितनी  सहकारी  समितियां  इस  कायें  में  लगी  हैं  कौर  कच्चा  are  न  मिलने  के  कारण

 उनमे ंसे  कितनी  बन्द  हो  गई  हैँ
 ?

 मंत्री  से  (7)  .  इस  प्रकार के  कारखानों  के  बसद

 किये  जानें के  सम्बन्ध में  सरकार  को  तो  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  लेकिन  टोन  की  चादरों

 के  के  लिये  सीमित  मात्रा  में  विदेशी  मुद्दों  मिलने  के  कारण  देश  में  इन  की  भारी  कभी  महसूस

 की  रही  है  ।

 टीन  की  चादरों के  उत्पादन  कौर  संभरण  में  वृद्धि  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  जहां

 तक  सरकार को  पता  हैं  ,  ऐसी  एक  भी  सहकारी  समिति  नहीं  है  जो  केवल  टीन  ही  का  सामान

 दरबार  करती  हो  ।

 श्री मं०  to  देश  में  कुल  कितनी  टीन  की  चादरों  की  ग्रा वश्य कता पड़ती  है

 और  क्या  ये  सभी  चादरें  स्थानीय  रूप  से  ही  उपलब्ध  हो  जाती  हैं  या  उन  में  से  कुछ का  श्रायात

 भी
 करना  होता है  ?

 प्रत्येक  वर्ष  ८०,००० से  १,००,०००  टन  तक  टीन  की  चादरों की श्री  मनु भाई  शाह

 आवश्यकता होती  है  ।  देश  म॑ं  कुल  ६४,०००  टन  का  उत्पादन  होता  दौर  शेष  का  आयात  करना

 पड़ता है

 श्री सं |: ह ५.  to  कया  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  शर  छोटे  शिल्पियों के  उपयोग  के

 oa  परिमाण  नियत  किया  गया  कौर  यदि  तो  क्या  उनकी  सम्पूर्ण  मांग  पूरी  कर  दीਂ
 जाती

 है
 ?

 fat  परतु भाई  शाह  छोटे  द. कि गेमाने  बाले  उद्योगों को  उद्योग-निदेदाक  से  झपना

 कोटा  मिल  जाता  है  |
 वह  भ्रावस्यकता-प्रमाण पत्र  जारी करते  न्र  उस  पर  कोटा  मिल

 जाता  है  ।

 fort  सिंहासन  क्या  बड़े  कारखानों  से  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों को  कुछ  सं  रक्षण  प्रदान

 किया  जाता  हैं
 ?

 श्री  सुभाष
 माननीय  सदस्य

 ने  सामान्य  नीति  सम्बन्धी  यह  प्रदान  उठाया

 सभा  को  पता  हैं
 कि

 हम  बड़े  उद्योगों  कीਂ  तुलना  में  छोटे  पैमाने  वाले  उद्योगों  को  ज्यादा

 मिलता  प्रदान  करते  हँ  ।

 श्रंग्रेजी में में
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 श्री  सिहासन  सिह
 :

 संरक्षण  दिया  जाता  है
 ।  कया  यह  उत्पादन-शुल्क न  लेने

 की

 शक्ल में  होता

 श्री  rong  इसके  कई  तरीके होते  हैं  ate  विभिन्न  उद्योगों  में  यह  भिन्न  भिन्न  रूप

 में  दिया  जाता है  ।  लेकिन  इस  प्रश्न  को  लेकर  सरकार  की  छोटे  पैमाने  वाले  उद्योगों  सम्बन्धी

 पूरी  नीति  पर  चर्चा  नहीं  उठाई  जा  सकती  ।  हम  रियायती दरों  पर  ऋण  देते
 उधार-खरीद

 प्रणाली  से  मशीनों  की  खरीद  की  व्यवस्था  करते  उदारता  पेशगी  घन  देते  कच्चे
 माल

 के  विशेष  कोटे  देते  है  ak  विभिन्न  संस्थाओं  कौर  विस्तार  केन्द्रों  से  विभिन्न  प्रकार  कीਂ  प्रौद्योगिकीय

 सहायता  दिलाते  हूँ  ।

 aft  सिंहासन  एक्साइज  ड्यूटी  भी  इन्क्लूड  किया  है  या  नहीं
 ?

 श्री  मनुभाई  इन्क्लूड  किया है

 त्रियुरा  मं  विस्थापित  व्यक्तियों को  ऋण

 1 * १३७८.  aint  क्य  पुनर्वास तथा  अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  में  बहुत  से  विस्थापित  व्यक्तियों  नें  अपनी  कोशिशों  से

 जमीन  प्राप्त कर  ली  है  ौर  टाइप-योजनाओं के  ata  ऋण  के  लिये  किये

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मामलों  का  फैसला  दो  वर्षों  से  विचाराधीन पड़ा
 भर

 यदि  तो  उन्हें ऋण  मंजूर  करने  में  बिलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 उपमंत्री  पु०  इस  ऋण  के  लिये  जिन  १,२९७  परिवारों  ने

 आवेदन किया  है  उनमें  से  केवल  Loy  परिवार  स्वयं  अपने  प्रयास  से  स्पष्ट  रूप  से  झपने  नाम  में  भूमि

 प्राप्त  कर  पाये  हैं  ।

 जी नहीं ।  हाल  ही  में  वह  यह  सिद्ध  कर  पाये  हैं  कि  जमीन  wert  खरीदी  है  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  इन  You  परिवारों  के  मामले  wea  है  इस  वर्ष  are  के

 तक  निबट  जायेंग े|

 fat  बांगी  ठाकुर
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  सरकार  त्रिपुरा  के  सहायता  तथा

 पुनर्वास  विभाग  को  हाल  gt  समाप्त  करने  का  विचार  कर  रही  है  लेकिन  त्रिपुरा  के  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  ऋणों  के  भुगतान  में  देर  हो  रही  क्या  सरकार  त्रिपुरा  के  शरणार्थियों  को  ऋण  देने

 वाली  ate  यदि  तो  कब  ?

 1  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय मंत्री  मेहर  चंद  :  यदि  मैंने  उनकी बात  ठीक

 से  सुनी  है  तो  शायद  वह  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  हम  त्रिपुरा  में  पुनर्वास  विभाग

 बन्द  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ।

 इसका  उत्तर  सकारात्मक  है  हमें  आशा  है  कि  नये  वित्तीय  वर्ष

 के  अन्त  तक  हम  यह  कार्य  पूरा कर  लेंगे  ।  जहां  तक  वहां  के  विस्थापित  व्यक्तियों  का  WR

 उनके  मामले  की  जांच  की  जा  रही  ध  कुछ  मामलों  में  तो  पुनर्वास  सहायता  दी  भी  जा  चुकी

 है  ।  अन्य  मामलों की  जांच
 को  जा  रही  मुझे  है  कि  उनका  निबटारा

 भी
 हो  जायेगा

 |

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 अखिल  भारतीय  घरेलू  कमंचारी  संघ

 +

 श्री  दी०  च०  दास

 श्री  स०  Ho  बनर्जी

 aft  तंगदिली

 १३७९  शी  पाणिग्रहण

 aft  जाघव

 श्री  भवत  दिन

 L strat  इलापाल  चौधरी

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  प्रतीत  भारतीय  घरेलू  कर्मचारी  संघ  का  कोई  ज्ञापन  मिला  है  जिसमें

 यह  फिया  जया  है

 फि

 शॉल
 ret

 की  गोदी  को  सों

 था

 विनियम  दिया  लाय

 द

 धर

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  उपमंत्री  श्रादिद चली  )  si  a

 राज्य  सरकारें  प्राम  तोर  पर  घरेलू  कमेंचारियों  की  काम  की  शर्तों  शौर  रोजगार  का

 विनियमन  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  क्योंकि  उनका  खयाल  है  कि  यदि  इस  प्रकार  का  कोई  कानन  लाम

 किया  गया  तो  संभव  कि  उसके  फलस्वरूप  बड़े  जमा  पर  इनकी  छंटनी  हो  जाय  शर  इन्हें

 रोजगार  मिलने  की  संभावनायें कम  हो  जायेंगी  ।

 fet दी  do  शर्मा  :  क्या  fart  के  किसी  भी  भाग  की  सरकार  ने  घरेलू  कर्मचारियों की

 नौकरी  का  विनियमन किया  ate  यदि  at,  तो  किस  प्रकार
 ?

 tet  श्राधिद  झरती  पह  जिनका री
 केवल

 कुछ  ही  देशो ंसे  एकल  की  गई  जता  है

 कि  जर्मन  फेडरल  गणतंत्र  में  कोई  विधान  नहीं  है
 ।

 के  कुछ  राज्यों  में  राजकीय  न्यूनतम

 मजूरी  विधियां  हैं  ate  कुछ  राजकीय  विधियों  में  इस  के  उपबन्ध  हैं  कि  १६  वर्ष  से  कम  च्

 के  बच्चों  को  नौकर  न  रखा  जाये  safe  ।  ब्रिटेन  में  कोई  विधान  नहीं  है  ।

 fait  दो  चे  फार्मा  :  इन  घरेलू  कमेंचारियों  की  मांगें  क्या  हैं  कौर  उन  पर  क्या  विचार  हुआ

 है

 श्री  आबिद  चली  :  संक्षेप  में  उनकी  मांगें  हैं  —far  में  काम  के  घंट  are  हफ्ते में  छुट्ट

 वेतन  मुफ्त  इलाज  रहने  को  नौकर  का  क्वाटर  नौकरी  समाप्त  करने  के  लिये  १  महीने

 का  नोटिस दिया  साल  में  एक  महीने की  छुट्टी दी  त्योहारों  पर  सचेतन  छुट्टी

 बोनस  दिया  अधिक  ae  कम  उम्र  वाले  नौकरों  को  सरत  काम  न  दिया  शादी

 शी  भक्त  दीवान  :  माननीय  मंत्री  जी  के  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  कभी  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाने  का  समय  नहीं  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  जी

 या
 गवर्नमेंट  के  ध्यान  में  यह  बात  are  है

 कि
 घरेलू  कर्मचारियों

 को  भ्र क्सर  मौके  पर  छोटे

 बहाने  पर  निकाल  दिया  जाता
 उनकी  तनख्वाह  खत्म  हो  जाती  है  और  यहां  तक  कि  दिल्‍ली

 में

 tua  अंग्रेजी  में  ।
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 मारने-पीटने  शौर  कत्ल  करने  तक  के  भी  मामले  हुये  क्या  इसलिये इस  बीच  में  ऐसी
 ज्यादतियों

 को  रोकने के  लिये  कोई  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 आबिद  aril
 :

 कानून  की  मारफत  तो  यह  रोकना  मुश्किल  होगा
 ।

 मगर
 कर्मचारियों

 का

 खुद  का  संगठन  हो  गया  है
 ।

 वह  संगठन  भ्रच्छे  तरीके  से  काम  करे  जो  लोग  उनको  रखते

 वे  यह  कायंवाही
 न

 करें  शौर  खुद  मुलाजिम  भी  बगैर  नोटिस  के
 न

 चले  जाया  करें
 ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  माननीय  उपमंत्री जी  ने  १६  तारीख  को  जो  वक्तव्य  दिया ~
 हने  ये  पु  किये  थे

 लेकिन  हमें  आशा  है  कि  जनमत  के  प्रभाव  ak  सामाजिक  चेतना  तथा  जागृति

 के  विकास  से  स्थिति  में  सुधार  हो  जायेगा ।”

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पब्लिक  प्रोपीनियन--शर्थात्‌  जनमत--श्रोत  सामाजिक  अन्तरात्मा  को

 चैतन्य  करने  का  भी  क्या  कोई  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  आबिद  चली  :  माननीय  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  वह  भी  उसी  का  एक  हिस्सा  है  |

 श्री  ब्रज  राज  सिह
 :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  डोमेस्टिक  सर्वेट्स  युनियन  की  तरफ  से

 सारे  दिल्‍ली  दहर  में  हड़ताल  है  ३०,०००  से  ऊपर  डोमेस्टिक  सर्वेट्स  इस  हड़ताल  में  श्यामल  हैं
 ?

 कया  सरकार  को  यह  भी  पता  है  कि  इस  वजह  से  लोगों  को  चाय  खाने  पीने  को  नहीं  मिलता  है

 और  २१  दिन  से  पालियामेंट  हाउस  के  बाहर  उनके  जनरल  सेक्रेटरी  ने  भूख  हड़ताल  कर  रखी  है
 ?

 ate  ये  सब  बातें  सही  हूँ  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  हड़ताल  के  बारे  में  सरकार  क्या  कर  रही

 है ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 जी  हड़ताल  तो  कुछ  लोगों  ने  की  है  ।  जितनी  संख्या  माननीय  सदस्य

 ने  बताई  है  वह  तो  शायद  सही  नहीं  होगी  प्र  इसमें  काफी  जबर्दस्ती  भी  हुई  है  यह  भी  बहुत  से  लोगों

 को  मालूम है  ।

 श्री
 स०  स०  बनर्जी :  इन  घरेलू  कर्मचारियों

 को
 न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  क्षतरार्धिकार

 के
 भीतर  लाने  में  कौन  सी  चीज़  सरकार  को  रोकती  है  जब  कि  खेतिहर  मजदूर  तक  उसके  aes

 ले  ma  गये  हैं  ?

 श्री  प्राचीन  चली  :  १६  तारीख  को  जो  बयान  मेंने  यहां  पढ़ा  था  उसमें  सभी  चीजें  तफसील

 से  बता  दी  गई  थीं  ।

 स०  स०  बुर्जों  :  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  खेतिहर  मजदूरों  तक

 जिनके  सम्बन्ध  में  किसानों  की  क्षमता  कहीं  कम  होती  न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  के  अधीन  छे  पाया

 गया  है  उनको  १
 रुपया  प्रति  दिन  की  दर  से  मजूरी  देना  श्रनिवायं  है  ।  इसलिये  इन  घरेलू  कर्स

 चारियों  को  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  अधीन  लाने  में  सरकार  क्यों  भ्र समर्थ  है  ?

 टीम
 र

 रोज्षमार  तथा  योजना  मंत्री  (ait
 :

 जहां  तक  अन्तिम प्रदान  का  सम्बन्ध

 माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  खेतिहर  मजूरों  के  सम्बन्ध  में  भी  इसे  लागू  करना  बड़ा  हीं  करनी

 रहा  है  इसके  सम्बन्ध  में  बराबर  शिकायतें  जाती  रही  हैं  ।

 अंग्रेजी में  ।



 २८  250.0  मौखिक  उत्तर  देश  ७५

 जहां  तक  ste  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  हमें  उनके  साथ  पुरी  सहानुभूति  है  कौर  मुझे  विश्वास

 है  कि  एसे  मामले  कई  हैं  जिनमें  सहायता देनी  जिनकी  स्थिति  में  सुधार  होना  ही

 चाहिए ।  चाहे  यह  कानून  बना  कर  हो  या  सामाजिक  कार्यवाही  द्वारा  इस  काम  को  होना  ही

 कौर  इसके  लिये  इस  सभा  में  होने  वाली  चर्चा यें  वास्तव  में  बड़ी  उपयोगी  सिद्ध  होती  हैं
 ।

 उन  विभिन्न  राज्यों  के  मत  का  प्रश्न  उठता  है  जिन्हें  इसे  लागू  करना  है  ।  उन्होंने कह

 दिया  है  कि  यह  कार्य  उनके  बस  का  नहीं  फिर  भी  न्य  के  मत  का  बड़ा  महत्व  होता  है
 ।

 हम  कुछ

 भी  न्य  नतम  मजूरी  का  यह  प्रदान  सलाहकार  समिति  में  चर्चा  के  लिये  ला  सकते  या  च  कर  जो

 भारतीय  श्रम  सम्मेलन  होने  वाला  है  उसमें  न्यूनतम  मजूरी  का  यह  सवाल  उठाया  जा  सकता  है
 |

 हम  वहां  इस  बात  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  कि  क्या  इसका  कोई  भी  ऐसा  पहलू  है  जिस  पर  विचार  करना

 संभव है  ।

 श्री  ब्रज  राज  सिंह  :  माननीय  उपमंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कुछ  जबरदस्ती  की  गई  है
 ।  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  जबरदस्ती  किसकी  तरफ  से  की  गई  क्या की  गई  किस  किस्म
 की  की

 है  ?  दूसरे  स्टेंट  गवर्नमेंट  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  वहां  से  जो  उत्तर  कराये  हैं  उनमें  कहा  गया

 है  कि  वे  इसे  नहीं  कर  सकती  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दल्ली  के  सम्बन्ध  में  जहां  पर  यह  समस्या

 मुख्य रूप  से  है  गवर्नमेंट कर  रही  है  ?

 श्री  आबिद  अर्ली  श्री  नन्दा  ने  इसके  बारे  में  सब  कुछ  बता  दिया  है  ।

 हैं
 ।

 कसे  मालम aft  गजराज  fag
 :  जबदंस्ती क्या  हुई  यह  साफ  नहीं  होता  ह  ॥  नला मालूम  हो  कि  जबरदस्ती

 हुई  है
 ?

 1  अध्यक्ष  महोदय  :  एक  न  एक  हड़ताल  होती  ही  रहती  है  ।  झ्रामतौर पर  जो  एक  शुरू  करता

 है  वह  दूसरी  भी  करेगा  |

 शी ब्रज  राज  सिंह  :  बात  साफ  नहीं  हुई  ।  किसने कहा  है  ?

 काज़ी  मतीन  :  ज़बरदस्ती  यह  हुई  कि  जबरदस्ती  डोमेस्टिक  सर्वेट्स  को  रोक  लिया  गया
 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कान्ती  ।  यह  प्रश्न  इससे  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 शि  नाथ  पाई
 :

 श्रम  मंत्री  ने  आमतौर  पर  घरेलू  कर्मचारियों  से  सहानुभूति प्रगट  की  है

 लगातार होने  वाले  राज  की  हड़ताल  चलने  वाले  अनशन  को  और  जो  बातें  कही  गई

 हैं  उनको  ध्यान  में  रखते  क्या  सरकारी  का  संघ  के  प्रतिनिधियों  को  कोई  श्रीनिवासन  देने  का  विचार

 हैं  ताकि  दाहर  के  वातावरण  में  सुधार  हो  सके  उनकी  सही  शिकायतों  की  जांच  हो  सके
 ?

 नन्दा
 :

 जो  मैं  कह  चुका  हूं  उतना  ही  फिलहाल  काफी  है  ।  में  नहीं  समझता  कि  इस

 मामले
 में  संसद  को  पहले  से  विचार  कर  किसी  प्रकार  से  भी  वचनबद्ध  कर  देने  का  कुछ  भी  उपयोग

 होगा
 |

 आश्वासन  यही  है  कि  हम  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  इस  मामले  की  छानबीन करेंगे

 a
 ५ द्सम क्य

 ee

 भ्ंप्रेजी मे
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 मण्डी  की  नमक  की  aa

 दी०
 हूँ

 शर्मा

 श्री हेम  राज

 थी  रखना fag
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 श्री  मोहन  स्वरूप  :

 |  श्री  to  प्री  तारिक

 [strech  इसा  पाल  चौधरी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २६  १९५८  के  शध्रतारांकित  इन  संख्या  ४५३८

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वैज्ञानिक  तरीकों  से  गुमा  दरंग  खानों  से  सेंधा  नमक  की  खुदाई  में  भव

 तक  कितनी  प्रगति  हुई  है

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  जिला  मंडी  की  दरंग  खान  में  सेंधा  नमक  की  लगभग  १,०००

 फुट  की  पाई  गयी  है  ;

 यदि  तो  नमक  निकालने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  शौर  उसमें  से

 अब  तक  कितना  नमक  निकाला  गया

 <<

 अपेक्षित  जानकारी  का  एक  विवरण

 पटल  पर  जाता  है

 जी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 wha  धौर  दरंग  खानों  से  निक  तरीकों  से  नमक  निकालने  मे  भ्रमित का  विवरण

 गुमा  खान:--सतह से  दो--एक  ५६५  फुट  लम्बी  दूसरी  ३३६  फुट  लम्बी--पनकी

 सुरंग  निकाली जा  रही  है  एक  अब  तक  देरे  फुट  दूसरी  ८२  He  तक  पहुंच  गयी

 &  i  mre  है  किये  दोनों  सुरंगें  इस  वर्ष  में  पूरी  हो  इस  खान  से  प्रतिवर्ष  ५०

 से  ७५  हजार  मन  तक  का  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  ।

 दरंग  १३.६२  लाख  रुपयों  की  प्रचलित  लागत  पर  दो  कपड़ों  को  नीचे

 जाने  की  योजना  पर  काम  हो  रहा  यह  कार्य  Paya E  में  पुरा  हो  जाने
 की

 उस  समय  उत्पादन  लाख  मन  तक  बढ़  जाने  कीं  संभावना  है  ।

 सामान्य  खानों  में  बिजली  लगा  दी  गयी  बिजली  से  चलने  वाली

 जैसे  पम्प  वेन्टिलेटर  लगा  दिये  गये

 शी  दी०  ह
 इस  खबर  में  कितनी

 सत्यता  है  कि  पूर्णरूपेण  विकसित  होने  पर

 में  खानें  यदि  afte  नहीं  तो  लेवड़ा  की  खान  जितनी  बड़ी  झा वस् यक  हो  जायेंगी

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
 ह  Shafts.
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 श्री  सुभाष  में  गुमा  खान  का  अनुमानित  श्राकार  या  परिणाम  बता  चुका  हूं
 ।

 वहां  प्रतिवर्ष  ५०,००० से  ७४,०००  मन  का  उत्पादन होगा  दरंग  खान  से  ४  लाख  मन

 पति ag  होगा  ।

 श्री  दी०  बू ०  फार्मा
 :

 क्यों  कि  बाजार  में  इस  नमक  कौर  समुद्र  के  पानी  से  तैयार

 क्य  गये  नमक  में  होड़  होने  की  संभावना  इसलिये  जहां  तक  इन  खानों  का  संबंध  है  बाजार

 में  इस  प्रकार  की  होड़  रोकने  के  लियें  क्या  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 की  सुभाष  नमक  की  कई  किस्में  होती  हैं  भारत  के  कुछ  भागों  में  इस

 प्रकार  का  नमक  पसन्द  fear  जाता  zt  इसलिये  कोई  संघर्ष  मुश्किल  ही  लेकिन  यदि

 संघ  हो  भी  तो  हमें  भिन्न  किस्मों  के  विभिन्न  उपयोग  ढूंढने  पढ़ेंगे  ।

 श्री  रघुनाथ  जहां  तक  मुझे  मालूम  है  सनातनी  लोग  जो  हैँ  सेंधा  नमक  का  a

 बहुत  प्रयोग  करते  फे प्नौर  आजकल  उसका  भाव  एक  रूपया  डेढ़  रुपया  सेर
 मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  यह  नमक  सस्ता  हो  भभोर  लोगों  को  खाने  के  लिए  मिल  ay  कौर  सनातनियों

 को  मिल  इसके  लिए  सरकार  क्या  कर  रही  है
 ?

 श्री  सुभाष  यह  नमक  साल्ट  माइंस  से  बनेगा  कौर  इसकी  जो  है  बहुत

 रिफाइंड  साल्ट  जैसी  इसलिए  सनातनी  लोगों  का  क्या  विचार  इसके  बारे  में  होगा

 यह  तो  में  नहीं  कह  सकता  हूं  लेकिन  खाने  में  अच्छा  रहेगा  |

 श्री पद्म  देव  :  समुद्री नमक  प्रौढ़  राक  साल्ट  की  कीमत  में  नया  फर्क  ध  राक  साल्ट

 ज्यादा  सस्ता  पड़ता  है  तो  क्या  माननीय  मंत्री  इस  बात  का  यत्न  करेंगे  कि  मंडी  या  चम्बा

 में  जो  इस  किस्म  का  नमक  उसको  ज्यादा  निकालने  की  कोशिश  की  जाए  ताकि  दहां  के  लोगों

 को  रोजगार  मिल  सके  ate  नमक  भी  अच्छा  आए  ?

 श्री  सुभाष  हमारी  कोशिश  यह  है  कि  जिस  जिस  इलाके  में  राक  ace  मिले  कौर

 afer  साल्ट  भी  उसको  निकाला  उसकी  तरक्की  की  कौर  बहुत  से

 हमारे  देश  में  उपयोग  हैँ  जिनके  भ्रमर  अलग  साल्ट  काम  में  AT  सकता  है  |

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  क्यों  कि  खनन के  लिये  वैज्ञानिक  तरीके  शभ्रपनाये  जाने

 वालें  इसलिये  क्या  नमक  के  खानों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  विशिष्ट  उनके

 इलाज  खानों  में  कल्याणकारी  कार्यों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  जायगा  ?

 pat  apg  मण्डी  की  खानों  में  हम  खनन  का  आधुनिकतम  तरीका  बि

 ला  रहे  मुख्य  विचार  यह  है  कि  एक  ही  क्रिया  में  नमक  को  साफ  कर  लिया  जाय  ताकि

 मण्डी  के  नमक  में  जो  २०  प्रतिशत  मिट्टी  पायी  गयी  है  वह  निकल  जाय  हमें  कमोबेश

 स्फटिकोज्वल नमक  मिल  सके  ।  इस  प्रकार  की  यंत्रचालित  खानों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों

 को  कोई  रोग  होने  का  tet  ही  नहीं  होता  कौर  मेरे  ख्याल  से  इस  समय  तो  नमक  की  खानों

 के  रोगों  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 शी  पद्म  देव
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  मंडी  में  इस

 कितना  नमक  निकाला  जा  रहा  है  कौर  उस  नमक
 से  वहां  के  लोगों की  मांग  पूरी  होती

 है  या  नहीं  होती  है  ate  wae  नहीं
 —  होती

 तो
 बाहर  भेजने  का  सवाल  ही  कहां  आता

 क ५
 ी  में
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 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 मंडी  के  अ्रलग-प्रलग  इलाकों  में
 जो

 उत्पादन  पिछले
 साल  gat  वह

 लगभग  १  लाख  ३१  हजार  मन  लेकिन  यह  काफी  नहीं  होता  हमारे पास

 जगहों  से  भी  फ़रियादें  art  हू  att  यह  भी  प्रार्थना  शक्ति है  कि  पहाड़ी  इलाके में  ज्यादा

 इस  नमक  को  दिया  हिमाचल  प्रदेश  में  दिया  पंजाब  में  दिया  जाए  तथा  दूसरे

 इलाकों  में  दिया  लेकिन  जब  नई  माइंस  काम  में  जायेंगी  तब  ख्याल  यह  है  कि  शायद

 सबको  संतोष  मिल  जाए  ।

 मशीनों  के  डिजायन  तेयार  करने  वाली  राष्ट्रीय  संस्था

 करेंगे  est
 श्री  दिवनंजप्पा

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  मशीनों  जिनमें  सोवियत  संघ  are  चेकोस्लोवाकिया

 के  सहयोग  से  स्थापित  होने  वाल  कारखाने  भी  शामिल  डिजायन  न  करने  के  लिये  एक

 राष्ट्रीय  संस्था  की  स्थापना  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मंत्री  सुभाष  :  कौर  लोक-सभा पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता

 विवरण

 योजना  आयोग  से  पूरा-पुरा  परामश्नं  कर  सरकार  भारत  में  marat  का  निर्माण  करने

 वाल  उद्योगों  के  विकास  के  तरीकों  उपायों  पर  विचार  कर  रही  इस  कार्य-क्रम की

 एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  भी  है  कि  देश  में  डिजायन  तैयार  करने  की  सुविधायें  विकसित  की

 जाये ं।  सोवियत  संघ  के  सहयोंग  से  रांची  में  भारी  मशीनों  के  निर्माण  का  जो  कारखाना

 स्थापित  किया  जा  रहा  है  उसकी  मूल  योजना  के  रंग  के  रूप  से  सरकार  एक  डिजाइन

 कौर  इंजीनिर्यारंग विभाग  की  स्थापना  का  अनुमोदन  कर  चुकी  यह  विभाग  उस  कारखाने

 की  मशीन  निर्माण  की  क्षमता  के  sarge  अंग  के  रूप  में  काम  करेगा  सरकार

 इस  यूनिट  में  डिजायन  तयार  करने  की  सुविधायें  इस  ढंग  से
 विकसित  करके  का  विचार  कर

 रही है  ताकि  यह  केन्द्रीय तौर  पर  भारी  मशीनों  के  संबंध  चाहे  इनका  निर्माण  रांची

 में  होने  वाला  हो  या
 किसी

 अरन्य  स्थान  काफी  व्यापक  क्षेत्र  में  डिजायन  बना  सके
 ।

 विशिष्ट  उद्योगों  की  वैशिष्टय पूर्ण  आवश्यकताओं  की  के  लिये  ऐसे  अ्रभिकरणों की  स्थापना

 वांछनीय  समझी  गयी  है  ate  सुन्दरी  फटिलाइजसं  एण्ड  कैमिकल्स  जिसे  राउरकेला  में  स्थापित

 होने  वाले  उर्वरक  के  कारखाने  के  संबध  में  आंशिक  आडर  प्राप्त  हो  गये  उर्वरक  संयंत्रों  के

 डिजायन  तैयार  करने  के  संबंध  में  इस  दिशा  में  aa
 का  श्रीगणेश भी  हो  चुका  है  ।  फिर

 इस  मसले  के  प्रत्येक  पहलू  पर  विचार  करने  कौर
 डिजायन  तैयार  करने के  संबंध  में  सुविधाएं

 के  विकास  के  लिये  ब्योरेवार  योजना  बनाने  में  प्रभी  कुछ  समय  लग  जायेगा
 ।

 पश्  दिवनंजप्पा  :  चेकोस्लोवाकिया  से  किस  प्रकार  की  सहायता  मिल  रही  क्यों

 fe  विवरण  में  केवल  रूस  से  सहायता  मिलने  का  किया  गया  2?
 हगा

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 श्री  सुभाष  दाह
 :

 रांची  के
 कारखाने

 से  संलग्न  ag  संस्था  डिजायन  तैयार  करने  वाली

 एक  प्रमुख  संस्था  सभा  को
 पता  है

 कि
 तृतीय  योजना  में  हमारा  इरादा  इस  देश

 में  मशीनों  के  निर्माण  की  दिशा  में  बड़ी  तेजी  से  आगे  बढ़ने  का  जब  तक  हम  केवल  उत्पादन

 इंजीनियर ही  तैयार  करते  रहे  यह  इस  देवा  में  इस  ढंग  का  पहला  प्रयास  होना

 जिसमें  अनुभवी  इंजीनियरों  को  मशीनों  के  मूल  डिजायन  तैयार  करने
 का  प्रशिक्षण  दिया  जायगा  ।

 इस  मामले  में  हमें  सभी  देशों  जिनमें  चेकोस्लोवाकिया  भी  शामिल  सहायता  शर  सहयोग

 मिलने की  आशा  है

 श्री  दिवनंजप्पा
 :

 क्या  चीनी  के  कारखानों  के  लिये  भी  किसी  मशीनों  का  डिजायन

 तैयार  करने  वाली  यूनिट  की  स्थापना  करने  का  विचार

 path  सुभाष  काह  :
 इसमें  सभी  भारी  मशीनें  कराती  लेकिन  विभिन्न  प्रविधिक  समितियों

 are  इस  wea  पर  भी  विचार  att  निर्णय  किया  जायगा  कि  क्या  यह  सभी  उद्योगों  के  लिये

 एक  केन्द्रीय  संस्था  की  तरह  रांची  में  ही  केन्द्रित  रहे  या  हिन्दुस्तान  मशीन  भोपाल  में

 क्ट्रिकल्स  या  चित्तरंजन  लोकोमोटिव aha  से  संलग्न  शाखा  संस्थायें खील  दी  att

 —

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 नैरोबी  में  भारतीय  उच्चायुक्त  का  कार्यालय

 1*१३६८.  श्री  विद्याचरण  व्या  प्रधान  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  नैरोबी  के  भारतीय  उच्चायुक्त  के  कार्यालय  में  कुछ  वित्तीय  अनियमितता यें

 यदि  तो  किस  प्रकार  ak

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  या  की  जाने  वाली

 वैदेशिक  कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  से

 किस  प्रकार  की  वित्तीय  भ्रनियमितताशओं का  जिक्र  है  गम्भीर

 ,  यह

 lag

 परीक्षा  प्रतिवेदनों
 में  शामिल

 कर  लिया  जाता  है  कौर  ये  साधारणतया सभा  पटल  पर

 रख  दिये  जाते  ee Go  का
 लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  संसद्‌  के  समक्ष  रखा  जा  चुका

 है  और  उसमें  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के  अ्रधीन
 विदेशों  में  स्थित  किसी  अथवा

 मिशनों  के  सबंध  में  किसी  वित्तीय  अ्रनियमितता  का  जिक्र  नहीं  है  ।

 नैरोबी  के  भारतीय  ager  के  कार्यालय  के  हाल  के  स्थानीय  लेखापरीक्षा  निरीक्षण

 प्रतिदेदन  में  स्थानीय  लेखा-परीक्षक  दल  ने  कुछ  आपत्तियां  उठायी  इन  के  बारे
 में

 fart  के  ः  से  छानबीन  की  जा  रही

 से  संतुष्ट  न  हो  सके  al  वह  यथासमय  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  में  सभा  के  सामने  जायेगी

 वब  i

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 चीनी  मिलों  मं  शीरे  की  बर्बादी

 ह  {eae
 श्री  Fo  पृ०  नायर  :  TT  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  चीनी  मिलों  में  तैयार  होने  बाला  शीरा  बड़ी  मात्रा में  बर्बाद

 यदि  उसका  उपयोग  करने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही  की  गयी  हो  तो  वह  क्या

 उद्योग  मंत्री  (att wang सत  भाई  :  चीनी  मिलों  में  बनने  वाले  कुल  शीरे  का

 केवल  १५
 प्रतिशत  अंश  बर्बाद  होता

 अल्कोहल  उन  उद्योगों  की  उत्पादन  क्षमता  के  विकास  के  लिये  कार्यवाही  की

 गयी  है  जिनमें  शीरा  कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  होता  फालतू  शीरे  के  निर्यात  के

 लिये  भी  सुविधायें दी  जाती  हैं

 को  जूट  के  सामान  का  निर्यात

 1*१३८२- श्री  संगण्णा  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान की  होड़  के  कारण  oa  आर  पूर्वी  रफीका

 को  जूट  के  सामान  के  निर्यात  में  बाधा  पहुँची  है  ;

 ?
 यदि  तो  इस  होड़  का  सामना  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 दण्डकारण्य योजना  के  लिये  ट्रेक्टर

 |  श्री  नथवानी :

 प*  १३८३.  4  श्री  मुरारका :

 श्री  जीत  fag  सरहदी :

 ब्या  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  कार्य-मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  योजना  के  विभिन्न  ट्रैक्टर  और  भूमि  साफ  करने  वाले  उपकरण

 खरीदने  के  लिये  कोई  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  श्राडंर  किस  को  दिया  मया  कौर  कितने  मूल्य  का

 यह  यंत्र  कब  तक  श्री  जाने  की  संभावना  है

 क्या  ये  1.0  टेंडरों  की  मार्फत  दिये  गये  थे  या  किसी  अन्य
 तरीके

 से

 मूल  itt  में
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 पुनर्वास तथा श्रत्पसंर्यक-कार्य मंत्री तथा  श्रल्पसंर्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 जी  हां  ।

 डाइरेक्टर  श्राडनेन्स  यह  ८८.४६ लाख  रुपयों  के  हैं  ।

 PEVE

 टेंडर  मांगने के  बाद  ।

 बर्मा  में  भारतीय

 १३८४.  श्री  मुरारका :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 बर्मा  में  रहने  वाले  भारतीयों  को  बड़ी  संख्या  में
 बिना

 मुकदमा  चलाये  देश  निकाला दे  दिया  गया  नज़र बन्द  कर  लिया  गया  है  पौर  या  कोको द्वीप  समूह

 में  भेज  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  देश  निकाला  पाने  नज़र बन्द  किये  गये  अथवा  कोको

 द्वीप  समूह  में  बजे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  sik

 इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  की  क्या  वजह  थी  भारत  सरकार  द्वारा  इस

 संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  या  की  जाने  वाली  है
 ?

 कार्य  उपमंत्री  लक्ष्मी  :
 बर्मा  में  रहने  वाले  कुछ  भारतीय

 राष्ट्र जनों  को  देश  निकाला  दे  दिया  गया  है  या  जेलों  में  नज़र बन्द  कर  दिया  गया

 जहां  तक  हमारे  राजदूत  को  प्राप्त  सूचनाओं  से  पता  लग  सका  तक  १७

 भारतीय  राष्ट्र जनों  को  देश  निकाला  दे  दिया  गया  १४  से  निकाले  जाने  वाले  हैं  AK

 १३  थ  नज़रबन्दी  व्यक्तियों  में  से  ३  कोको  द्वीप  समूह  में  हैं  कौर  दोष  बर्मा  के

 अन्य  भागों  की  जेलों  में  नजरबन्दी  काट  रहे

 इन  भारतीय  राष्ट्रजनों  के  खिलाफ  अलग  से  कोई  आरोप  तो  नहीं  लगाये  गये

 लेकिन  जिन्हें  देवा  निकाला  दिया  गया  या  दिया  जानें  वाला  है  था  जो  नज़र बन्द  हैं  उन  सभी

 को  बर्मा  विदेशी  अधिनियम  के  श्रधीन  अवांछनीय  विदेशी  व्यक्तियों  की
 श्रेणी

 में  रखा  गया

 बताया  जाता  है  कि  ये  गिरफ्तारियां  are  देश-निकाले  की  कार्यवाही  विदेशी  मुद्राओं  संबंधी

 विनियमों  के  कथित  उल्लंघन  या  कथित  नाजायज़  तरीके  से  माल  छिपाने  चोरबाजारी  या  अन्य

 समाज-विरोधी कार्यों  के  कारण  की  गयी

 रंगून  स्थित  हमारे  राजदूत  के  कार्यालय  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  अभ्यावेदन  किये

 हैं कि  भारतीय  राष्ट्र जनों  को  अनुचित  ढंग  से  देश  निकाला  न  दिया  या  नज़र बन्द

 न  किया  जाय  ।

 पावर  र्ल्स  एण्ड  एप्लॉएसिज्ञ  कलकत्ता

 1*  १३८५.  श्री  कोकोम  आ्राल्वा
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  की  टूल्स  एण्ड  एप्लायंसिज  कम्पनी  को  विदेशों

 से  मशीनी  श्रौजार  मंगवाने  की  agate  दे
 दौ

 गयी  है
 ;  शर

 SS

 मल  wast में

 42981)
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 मद्यीन  sea  में  इस  प्रकार  के  उपकरणों  का  उत्पादन  प्रारम्भ  हो

 जाने  के  बावजूद  भी  इन  मशीनी  भ्रौजारों  के  aaa  की  अनुमति  क्यों  दी  गयी

 उद्योग  मंत्री  सनुभाई  :  कौर  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता है  ।  परिशिष्ट  ४,  waar  संख्या  ८०]

 केरल  में  मांड  का  कारखाना

 sit  Ho  | एई  गोपालन
 1*१३८६.

 शी  कुन्दन
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  Sfmt  के  me  से  मांड  के  उत्पादन  के  लिये  केरल  के  मांड

 का  कारखाना  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  है  ;  श्र

 यदि  तो  वह  सुझाव  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 मंत्री  सुभाष  :  शौर  लगभग  दो  वर्ष  पूर्वे  भारत  सरकार

 ने  1... 1.  कान  प्रडक्शन  रिफाइनिंग  द्वारा  भेजी  गयी  उस  योजना  को  मंजूरी

 दे  दी  थी  जिसमें  मेसर्स  पेरी  एण्ड  ato  मद्रास  के  साथ  मिलकर  केरल  में  एक  टेपिम्नाको मांग

 फैक्टरी  स्थापित  करने  की  प्रार्थना  की  गयी  थी  ।  परन्तु  फैक्टरी  प्रारम्भ  करने  वालों  ने  स्वयं

 ही  उस  योजना  को  छोड़  दिया  है

 फोटो  के  सामान  का  aaa

 *
 १३८७.  श्री  दिनेश  fag:  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत के  राज्य  व्यापार  मांगी  द्वारा  विदेशों  से  प्रकाश  ग्राही  फोटो  सामग्री

 का  आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो
 RENe

 में  इस  प्रकार  की  कितनी  कौर  किस  किस  देश
 से

 सामग्री
 यात की  गयी  थी  ह  श्र

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  इस  सामग्री  को  स्टोर  करने  के  लिये  उचित  सुविधायें

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  adie चन्द्र  :  जी

 जर्मन  लोकतंत्रीय  गणराज्य  डी०  से  ७,५०,०००  रुपयों  की  सामग्री

 का  आयात  किया  गया  था  |

 राज्य
 व्यापार  निगम  की  व्यापारिक  संस्थाओं  के  पास  इस  सम्बन्ध  में  सभी  उपयुक्त

 धायें
 a

 1  मल  प्रोग्रेस

 *Sensitised  photo  material.
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 कुछ  कार्यों  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  दिल्लो  नगर  निगम  को  हस्तान्तरण

 श्री  ईश्वर  अय्यर  :

 1१३६८.  श्री  ह  क०  गोपालन
 {

 श्री श्री  तंगामणि  :

 क्या  श्रावास  ike  संभरण  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 का  काम क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  एक  सड़कों  श्र  इमारतों  की  देखभाल  करने

 HeRta  लोक  निर्माण  विभाग  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया  Pi

 यदि  तो  वे  क्या  क्या  काम  हैं  और  इसके  कारण  कितने  श्रमिकों  पर

 पड़ा ह

 जिन  लोगों  पर  wae  पड़ा  उनकी  सेवा  की  शर्तों  की  रक्षा  करने  के  लिये

 क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;

 क्या  बिजली  संबंधी  कुछ  कार्यों  को  भी  दिलती  नगर  निगम  को  हस्तान्तरित

 करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  है
 ?

 1  श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  (at  अ्रनिल  कु
 ०

 हां
 |

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  किस-किस

 प्रकार  के  कार्यों  का  हस्तान्तरण  किया  गया  है  are  उससे  कितने  श्रमिकों  पर  असर  पड़ा

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८१]

 श्रमिकों  को  अस्थायी  रूप  से  उन्हीं  शर्तों  पर  स्थानान्तरित किया  गया  है  जो

 कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  उन  पर  लागू  थीं  ।  निगम  से  यह  कहा  गया  हैं  कि  वह

 उतन  लोगों  की  सेवा  की  sal  के  सम्बन्ध  में  शीघ्रातिशीघ्र  निर्णय  करें  i  शर्तों  का  निर्णय

 हो  जाने  पर  कर्मचारियों से  कहा  जायेगा कि  वे  निगम  की  सेवा  की  शर्तो ंके  सम्बन्ध  में

 rr  विकल्प  प्रकट  कर  सकते  हैं  ।  जो  लोग  इन  शर्तों  से  सहमत  नहीं  उन्हें  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  में  वापिस  भेज  दिया  जायेगा  ।

 जी  att

 भारत में  भ्रम रीको  मिशन

 |  श्री  मोहम्मद  इलियास

 1१३८६  4
 श्री

 स०  म०
 बन्दों

 [aft  वॉरियर
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 संयुक्त  राज्य  भ्रमरी का  के  व्यापार  सम्बन्ध  विभाग

 रिलेशंस
 कौर  विदेशी  व्यापार  विभाग  ब्यूरो  are  फारेन  डिपार्टमेंट )

 से  एक  व्यापार  जिसके  नेता  श्रीਂ  पाल ब्रेट  पश्चिमी  बंगाल  के  हावड़ा  के  लग

 उद्योग  केन्द्रों  का  दौरा  कर  रहा  हैं  ;  कौर

 1  मूल  wast में
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 यदि  तो  उनके  झा  का  क्या  प्रयोजन  हूँ
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )
 :  ate  श्री  पाल०

 एच०  नटि  के  नेतृत्व  में  ७  वाला  यह  व्यापार  मिशन  संयुक्त  राज्य  अमरीका  सरकार  द्वारा

 कलकत्ता  में  की  जा  रही  लघु  उद्योग  प्रदर्शनी  के  सम्बन्ध  में  भेजा  गया  हैं
 ।

 यह

 मिशन  प्रदर्शन  का  न  ai  पश्चिमी  उड़ीसा  और

 ग्रासिम  के  महत्वपूर्ण  वाणिज्यिक  तथा  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  का  मौके  पर  दौरा  करके  यह  पता

 लगायेगा  कि  वहां  व्यापार  की  संभावनाएं  कैसी  हैं  ।  इसी  काम  के  लिये  मिशन  ने  २६

 EXE  को  हावड़ा  का  दौरा  किया  था  ।

 माउंट  जदयू  पर  अभियान

 1१३६०.  att  ई०  मधुसुदन  राव
 :  कया

 प्रयास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  माउंट  जनता  पर  अभियान  के  लिये  फ्रांसीसी  विशेषज्ञों  का

 एक  दल  भारत  पहुंचा  है  ;  शर

 यदि  तो  सरकार  उस  दल  को  क्या-क्या  सहायता  दे  रही हैं  ?

 उपमंत्री  लक्ष्मी

 अभियान  दल  के  सदस्यों  तथा  उनके  सामान  कौर  उपकरणों  के  भारत  से  होकर

 जाने  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  सुविधायें  दी  गयी  हैं  ।  आकाशवाणी  द्वारा  यह  व्यवस्था  की

 पी हू  कि  १  ate से  ५  ENE  तक  अभियान के  सम्बन्ध  में  प्रतिदिन  समाचार

 प्रसारित  किये  जायेंगे  ।

 पजाब  मं  कागज़ कमी

 १३९१.  श्री  दलजीत सिह  क्या  वाणिज्य
 तथा  उपयोग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ti
 कि  :

 क्या  यह  सच  हैँ  कि  पंजाब  में  कागज  की  अत्यघिक  कमी  हो  गयी  है  कौर  उसक

 परिणामस्वरूप कागज  के  भाव  बहुत  चढ़  गये  हैं  ;

 क्या  राज्य  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  है  ;

 यदि  तो  के न्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी

 ह
 ? (...

 वाणिज्य  मंत्री  मनुभाई  से  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है
 ।

 विवरण

 बिदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  आयात  में  कभी  हो  जाने  के  कारण
 पंजाब  तथा  दूसरे  देश  के  कई  अन्य  भागों  में  की  कमी हो  गयी  थी  ate  उसके

 +
 मूल

 si  में



 रेष  १८८०  लिखित  उत्तर  रन्

 स्वरूप  भाव  चढ़  गये  थे  ।  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  पंजाब  के  प्रयासों

 द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  का  भाइयों  की  आ्राकृष्ट  किया  था  ।  देवा  में  कागज  की  कमी

 और  wal  में  बुद्धि  को  दूर  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  नें  कागज  निर्मितियों
 को

 यह

 हिदायत  दी  है  कि  वे  com  कागज  सभी  को  बराबर  बराबर  a  ्  वितरकों

 तथा  फूटकर  दुकानदारों  पर  नियन्त्रण  रखें  ।  सस्ती  पाठ्य  पुस्तकों  इरादी  को  छपवाने  के

 लिये  नेपा  का  अखबारी  कागज  बिना  किसी  शुल्क  के  दिया  जा  रहा  है  ।  एक

 छोटी  सी  समिति  भी  नियुक्त  की  गयी  है  जो  कि  दुकानदारों  द्वारा  लिये  जाने  वाले  अत्यधिक

 मूल्यों  के  विरुद्ध  प्राप्त  होने  वाली  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  बिचार  करती  है
 1

 उचित  मूल्य

 निर्धारित  करने  का  काम  प्रफुल्ल  भ्रायोग  को  सौंप  दिया  गया  हैं  और  ग्राह्य  है  कि  उसकी

 रिपोर्ट  ERE  में  प्राप्त  हो  जायेंगी  ।

 व्यापार  चिह्न  पंजीयन  कार्यालय

 RREQ  श्री  मोहम्मद  इमाम  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  व्यापार  चिन्ह  पंजीयन  कार्यालय  को  बंगलौर  से  मद्रास  ले  जाने  का  कोई

 विचार है  ;  और

 ह  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  att

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध

 संख्या  ८२]

 भूमि  सुधार

 (  श्री  राजेन्द्र सिह  :

 शी  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :
 श्री  रामी  रेड्डी  :

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 १३६३.  श्री  to  रा०  मत नि स्वामी  :

 थ्री  श्रीधर

 |  श्री  वोडका

 थी  नू  do  कृष्ण  राव ॥

 श्री  दी०  च्

 |  att  परूलेकर

 क्या  मंत्री  १४  १९५८  के  भ्र तारांकित  wer  संख्या  ३००  के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  सुघार  नीति  को  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  कहां

 a
 तक  प्रगति हुई  है  ;

 मूल  हालत  में
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 कोई  नयी  हिदायत  भेजी  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधान  के  बारे  में

 यदि  तो  क्या  हिदायतें  मेजी  हैं  ;  ak

 उनके  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  हुई  है
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  :  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 हैं  ।  परिशिष्ट ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८३]

 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  का  पुनर्गठन

 S  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 1१३९४.  स०  स०  बनों  ह ह

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  में

 सदस्यों  को  भी  सम्मिलित  करने  के  लिये  उसके  का  प्रदान  इस  समय  किस  अवस्था

 योजना  उपमंत्री  इया०  ao  :
 पेनल  का  पुनर्गठन  किया  जा  रहा है

 ताकि  उसमें  १२  दो  भ्रमित  भारतीय  ad  सेवा  संघ  के  तीन

 प्रमुख  wet  शास्त्रियों  और  राज्यों  से  लगभग  १०  प्रमुख  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  को  सम्मिलित

 किया जा  सके  ।  इन  १०  गैर-सरकरी  व्यक्तियों  के  जिन्हें  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कार्यों  में

 विशेष  ज्ञान  तथा  रुचि  मुख्य
 मंत्रियों

 द्वारा  भेजे
 जायेंगे

 ।  इस  सम्बन्ध में  निमन्त्रण

 पत्र  भेज  दिये  गये

 प्रबन्ध  अभिकरण  पति

 _  श्री  रामेदवर  टांटिया
 :

 1१३८६.
 Lat  मुरारका

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  विंमान  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति  को  १६६०  तक

 बदल  देने  का  कोई  विचार  हैँ  ;  ak

 क्या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  बेईमान  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति  का  परीक्षण  करने

 के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :  शर  मामला

 विचाराधीन  है

 उद्योगों  में
 मनु  शासन  सं  पिता

 1*१३६७.  श्री  स०  सू  बनर्जी
 :  क्या  शम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  चलने  वाले  उद्योगों  ने  भ्रनृशासन को  स्वीकार

 कर  लिया है  ;

 =  aa  में
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 यदि  तो  किन-किन  deal  ने  उसे  तक  स्वीकार  नहीं  किया

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  क्या  कार्यवाही  की

 fara  उपमंत्री  भ्रामरी
 :  से  इस  सम्बन्ध  में  यह  निर्णय  किया  गया है

 कि  अनुशासन  संहिता  कुछ  एक  स्पष्टीकरण ों  के  निगमों  तथा  कम्पनियों  के  रूप  में  चलने

 वाले  सभी  सरकारी  कार्यक्रमों पर  लागू  किया  परन्तु  यह  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  बैंकों

 शर  जीवत  बीमा  निगम  पर  लागू  नहीं  होगा  ।  उनके  लियें  अलग  की  व्यवस्था  की  जायेगी
 ।

 इस

 सम्बन्ध में  सम्बन्धित  अधिकारी  उपयुक्त  कार्यवाही  करेंगे  |

 झाकादावाणी की  गवेषणा  प्रयोगशाला

 1*  १३६८.  श्री  प्रतीत सिंह  सरहदी  :  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगें कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आकाशवाणी की  गवेषणा  प्रयोगशाला द्वारा  २  VERE

 को  रूस  द्वारा  छोड़े  गये  चांद  राकेट  द्वारा  दिये  जाने  वाले  संकेतों  से  रेडियो  सम्पर्क  स्थापित  करने  AK

 उन्हें  ग्रहण  करने  के  प्रयत्न  किये गये  थे  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  रिसीविंग  सेट  ठीक  न  होनें  के  कारण  इन  प्रयत्नों  में  सहायता

 नहीं  मिली कौर

 झाकादावाणी  के  रिसीविंग  सेटों  को  सुधारने  के  सम्बन्ध  में  क्या-क्या  कार्यवाही की

 गई  है
 ?

 सूचना  ale  प्रसारण  मंत्री  :  से  (77)  आकाशवाणी को  चांद  राकेट

 छोड़े  जाने  के  समय  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  न  थी  इसलिये  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उपयुक्त

 प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  था  ।

 सरकारो  इमारतों  के  ठेकेदार  तथा  फर्नीचर  संभरण कर्ता

 1*  २३९८६.  श्री do  पर  नायर  :  क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  १९४७  geus  में  भारत  सरकार  के  लिये  किये  जानें  वाले  कार्यों

 या  संगीत की  गयी  वस्तुओं  के  लिये  इमारतों के  ठेकेदारों  फर्नीचर  संभरणकर्ताओओं को  केन्द्रीय

 लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  war  की  गयी  थी  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  aft  go  :

 PEK  १९५८

 में  )
 में

 )
 &

 दि६,२४८  ERR  AVE

 फर्नीचर  संभरण कर्ता  ११,  १७,८७४  x  CR, T9y

 i

 BLE,  ८४,१२२  RFR,  ELAR

 wast  में
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 रज़ाकारों का

 ह
 दी०  चे  शर्मा

 1१४००.
 सरदार  इकबाल

 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ge  geus  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  २१४६  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १६  १९६५८ को  भारत  में  रज़ाकारों  के  प्रवेश  के  विरुद्ध  भारत  सरकार

 ते  पाकिस्तान  सरकार  को  जो  पत्र  भेजा  उसका  उत्तर  आ  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उत्तर  कराया  है
 ?

 उपमंत्री  (sited  लक्ष्मी  :  wil  तक  कोई  अन्तिम  उत्तर

 प्राप्त नहीं  दुआ है

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  राधेश्याम  काटन  मिलर  हावड़ा

 श्री  मोहम्मद  इलियास

 1*१४०१  श्री  स०  |: ह ५.  बनर्जी

 वॉरियर

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  राधेश्याम  काटन  मिल्स  जो  कि  पश्चिमी

 बंगाल  की  एक  प्रमुख  काटन  मिल  cys  से  बन्द  पड़ी  है  और  उसके  परिणामस्वरूप  २५००

 मजदूर  बेरोजगार हो  गये  हैं  ;  AK

 यदि  तो  मिल  के  बन्द  होने  के  क्या  कारण  थे
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  श्री  राधेश्याम काटन  मिल्स

 Fe4XR में  बन्द  हो  गयी  थी  कौर  उससे  लगभग  २४००  मजदूरों  पर  बुरा  पड़ा  था  |

 मिल  बन्द  हो  जाने  के  कारण  थे--वित्तीय
 मशीनों  का  अत्यधिक  पुराना

 हो  जाना  और  प्रबन्धकर्ताप्रों की  अकुशलता  |

 संसद-सदस्यों के  लिये  और  झ्र  धिक  प्लेट  तेयार  करना

 *
 १४०९  श्री  रास  कृष्ण  गीत

 भक्त  मदान

 कया  श्रीवास  संभरण  मंत्री  १६  १९५८  के  तारांकित प्रशन  संख्या

 १०५३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  झ्रार्मी  ट्रासपोर्ट  कम्पनी  के  लिये  स्थान  सम्बन्धी  भ्रस्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 क न  |
 a

 मूल  AA



 २८  १८८०  लिखित  उत्तर  RAGE

 यदि  at,  तो  उसके  लिये  इस्पात  बनाने  और  प्रतिरक्षा  प्रतिष्ठान  द्वारा  एवेन्यू  का

 स्थान  खाली  करने  के  सम्बन्ध  में  कया-क्या  कार्यवाही  कीਂ  गई  ;  और

 (71)
 संसद  सदस्यों  के  लिये  ate  प्रदीप  फ्लैट  बनाने  का  काम  कब  प्रारम्भ  किया  जायेगा

 ?

 कौर  waite  उपमंत्री f \ att  अनिल  कु०
 :  नहीं  ;

 उस  स्थान  के  लिये  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  तथा  प्रतिरक्षा  अ्रघिकारियों  ने  अभी  तक  मंजूरी  नहीं

 ate  आर्मी  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  के  लिये  इमारत  बनाने  के  लिये  योजना तथा

 प्राक्कलन तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।  स्थान  की  मंजूरी  मिल  जाने  पर  श्रार्मी  ट्रांसपोर्ट  कम्पनी  के  लिये

 इमारत  बनवा  जायेगी  ate  कम्पनी  को  नार्थ  एवेन्यू  से  हटा  दिया  जायेगा  ।  उस  स्थान  के  खाली

 होनें  के  बाद  ही  संसद  सदस्यों  के  लिये  और  अधिक  फ्लैट  बनाये  जा  सकेंगे ।

 पंजाब में  सुधार  शुल्क

 प  १४०  ३.
 JS  श्री  सिंह  सरहदी

 :

 १  श्री  ख़ुशवन्त राय  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  के  पास  यह  निदेश  भेजा  गया  है  कि  वह  पंजाब

 किसानों  से  सुधार  You  के  रूप  में  भाखड़ा  बांध  की  सम्पूर्ण  लागत  पूरी  कर
 ले  ;

 वह  राशि  कितनी  अवधि  में  पुरी  की  जायेगी  ;

 योजना  आयोग  ने  पंजाब  सरकार  को  किसानों से  कितना  शुल्क  लेने का  सुझाव  दिया

 अ

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  उक्त  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया है  या  कि  उसने कोई

 gama  दिया  है  ;  कौर

 (=)  यदि  पंजाब  सरकार  से  कोई  सुझाव  भराया  है  तो  वह  सुझाव कया  है  ?

 योजना  उपमंत्री  sate
 नं०

 :  से  इसका  उत्तर  सिचाई  कौर  विद्युत

 द्वारा  किसी  और  तिथि  को  दिया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  आकाशवाणी  का  aifeat  नियम

 श्री  स०  Ho  बनर्जी

 श्री  वारियर  :
 freer.

 ait  तंगा मणि

 क्या  सूचना शर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  serra  वित्तीय  वर्ष  में  में  एक  का  निर्माण

 प्रारम्भ कर  रही

 यदि
 तो  उस  पर  कितनी  लागत  जायेगी  ;  पौर

 —

 मल  अंग्रेजी  में



 रे  %&o  लिखित  उत्तर  १६  PEE

 में  कितने  व्यक्तियों  के  बैठने  की
 व्यवस्था  होगी ?

 प्रसारण  मंत्री  केसकर  यह  दिल्‍ली  स्टेशन  के  स्टूडियो

 प्लान  का  मुख्य  यूनिट  है
 ।

 (veo लाख  न  ।

 लगभग  ८००  व्यक्ति
 ।

 रेफ़्रिजरेटर

 1२१३६.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 प्रतिवर्ष  कुल  कितने  रिफ़िजरेंटरों  की  झरा वश्य कता  होती  है  ;

 284s  में  कुल  कितने  रेफ्रीजरेटर  देश  में  तैयार  किये  गये

 कितने  रिफ़िजरेटर  विदेशों  से  प्रख्यात  किये  गये  ;
 ate

 उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई
 ?

 इस  सम्ब प्रबन्ध  में  प्रभी तक तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  कि  देश  में  AIST AGIFS “imatedt  की  कुल  कितनी  मांग  है  ।  फिर
 भी  मोटे  तौर

 पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  प्रति  TT  लगभग  १०,०००  ooo fefimarteel at ATT S | की  मांग  है  ।

 %8o  रेफ़्रिजरेटर  ।

 Ray  से  heated के  पर  पूर्णरूप से  प्रतिबन्ध  लगा

 हुआ  है  ।  पहले  की  प्रविधि  में  जारी  किये  गये  लाइसेंसों के  अधीन  जनवरी--नवम्बर  १६५८

 में  जो  रेफ्रीजरेटर मंगवाये  गये  थे  सनौर  उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  की  गयीਂ  इनका  ब्यौरा

 ह

 मूल्य

 (१)  इलेक्ट्रिक  हाउस-होल्ड  रेफ़्रिजरेटर  शादी  9s ३  &,19% f 900  रुपय

 (२)  अन्य  डोमेस्टिक  रेफ़्रिजरेटर  २३२  2,48  ४,०००  रुपय

 भारतीय  का  निर्यात

 S  थी  रास  कृष्ण  गुप्त
 1२१३७

 att  दी०  चे  शर्मा

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री ११  eye  के  अ्रतारांकित set  सख्या  १३०४
 के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अक्तूबर  geyc gy से  तक  भारतीय  फिल्मों

 के  निर्वात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त हुई  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  अक्तूबर  और  Reus
 में  १६'३  लाख  रुपये

 |  ZENS  के  बाद  के  मांकड़  उपलब्ध
 नहीं  हैं

 ।

 i  diet में मूल
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 फिल्‍मों का निर्माण का  निर्माण

 1२१३८.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  १९५८-५८ में  प्रभी  तक  कितनी  फीचर  फिल्में  तैयार  की  गई  हैं
 ?

 सुचना  ak  प्रसारण मंत्री  भारत  में  फ़िल्मों  के  निर्माण  पर  कोई  प्रतिबन्ध

 नहीं है  इसलिये ae  ठीक-ठीक  बताना  बड़ा  कठिन  है  कि  किसी  विशेष  ज  में  कितनी  फिल्में

 तैयार की  गई  थीं  ;  फिर  भी  १  geus ae rs rage से  २८  PERE  तक  की  अवधि  में  सि नमे टो

 ग्राफ  १९५२ के  भ्रमित  सेक्टर  फिल्म  सेन्सस  बोर्डे  को  भारत  में  निमित  २८२  फीचर  फिल्मों

 को  सार्वजनिक  रूप से  दिखाने के  लिये  प्रमाण  पत्रों  के  लिये  निवेदन  किया  गया  था  ।

 काज  का  निर्यात

 1२१३८.  श्री  पांगरकर  :.  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 PEKG—KE  में  प्रत्येक  देश  को  कितना  ae  कितनी  कीमत  के  काजू  का  निर्यात किया  गया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 सभा-पटल

 पर
 एक  विवरण

 रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ४,  संख्या  ८४]

 घड़ियों  के  लिये  आयात  लाइसेन्स

 1२१४०.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 १९५८-५६  में  घड़ियों  और  उनके  पुर्जों  के  aaa  के  लिये  कितनी  पार्टियों को  आयात

 लाइसेंस दिये  गये  शर

 उन  में  कितनी नई  पार्टियां है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल॑  बहादुर  शास्त्री  )  घड़ियों कौर  उनके

 पुर्जों  को  भारतीय  व्यापार  नियन्त्रण  श्रतुसुची  की  क्रम  संख्या  205.0  (a)/
 ४  के  वर्गीकृत

 किया गया  है  ।  १  १९४५७  से  घड़ियों  का  कोटा  शून्य  परन्तु पुर्जों  के  रायात  की

 मति है  ।  इसके  अधीन  जिन  पाटियों  को  लाइसेंस  दिये  गये  उनकी  संख्या यह  है
 :--

 अप्रैल से  सितम्बर  Reus  तक  बशर

 2eUS  से  Yor  gue  पद

 कोई भी

 were का  उत्पादन

 1२१४१  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  Raye  कौर  १९४९  में  ot  तक  सीमेंट का  उत्पादन  बढ़  गया

 ate  ay
 तो  be ala  fz

 (a)
 य
 SIG  al,  उच्चता  ह  कान  वृद्धि  हुई

 साल  मैत्रेयी  में



 BAER  लिखित  उत्तर  t  EVE

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  श्र  हां  ।

 सीमेन्ट के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  निम्नलिखित  है
 :--

 t
 aq  संस्थापित  उत्पादन  क्षमता

 लाख  टन  लाख  दन

 eX  &&  क

 ReyS  go"  Gor k

 PENE  tor &  zo

 अर  फरवरी

 मास
 )

 दण्डकारण्य  योजना  के  asia  सिचाई  परियोजनाओं

 TRAV.  श्री  Fo  देव  :  कया  पुनर्वास  तथा  झल्पसंड्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  दण्डकारण्य  योजना के  gata  शर  क्षेत्रों में

 मध्यम  तथा  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  कोई  जांच-पड़ताल  की  गई

 यदि  तो  वे  परियोजनायें  कौन-कौन  सी  हैं  शौर  उन
 लगभग  कितनी

 लागत  शरमायेगी  ?

 तथा  श्रस्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  इन  दोनों  क्षेत्रों  में

 तथा  सिंचाई-कार्यों के  सम्बन्ध  में  जाँच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  इन  दोनों  क्षेत्रों  में

 कोई  भी  बड़ी  योजना  प्रारम्भ  करना  सुकर  नहीं है  ।

 निम्नलिखित  योजनाओं
 के

 सम्बन्ध
 में

 जांच-पड़ताल
 की  जा  रही  है

 १.  उसको  मौत

 (१)  कड़का  गांव  से  दो  मील  की  दूरी  पर  भास्कर  नाले  पर  एक  बांध  तथा  एक  जलाशय

 का  निर्माण  इससे  लगभग  २०,०००  एकड़  भूमि  की  सिचाई की  जा  सकेगी

 (२)  फु पु गांव नामक  गांव  के  निकट  श्रीमाली  नाले  पर  बांध  कौर  एक  जलाशय  का  निर्माण

 करना  |

 २.  मलकानगिरी  ज़ोन  :

 (१)  मलकानगिरि
 से  लगभग  २५,  मील  की  दूरी पर  सेही  गुड़ा  नाले  पर  एक  बांध

 प्रौढ़  जलाशय  का  निर्माण  करना
 ।

 इससे  लगभग  ३०,०००  एकड़  भूमि  की  सिंचाई

 की  जा
 सकेगी  ।

 क ब

 मूल  प्रंग्रेजी
 में
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 (२)  तर ला कोटे  नामक  गांव  के  निकट  पोटेरू  नदी  पर  एक  बांध  और  जलाशय का  निर्माण

 करना  |  यह  कार्य  सेलीगूडा  पर  बांध  बन  जाने  के  उपरान्त  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ॥  क्योंकि

 सेलीगीडा के
 सम्बन्ध

 में  प्रभी  तक  सर्वेक्षण  तथा  श्रनुसंघान कार्य  पूरा  नहीं  हम्ना  इसलिये  उक्त

 योजना  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  प्राक्कलन  नहीं  तैयार  किया  गया  है  ।  इसलिये उन  पर  भ  वाली

 प्राक् कलित  लागत  इसी  समय  नहीं  बतायी  जा  सकती  |

 उड़ीसा  में  काम  दिलाऊ  दफ्तर

 FRYER.  श्री  प्र०  के ०  देव  :  क्या  श्रम  प्रो  waar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के
 विभिन्न

 काम
 fears  दफ्तरों

 में  अभी  तक  कुल  कितने  कुशल श्र
 व्यक्तियों  ने  झ्र पने  नाम  दर्ज  कराये  शौर

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  प्रभी  तक  काम  काज  दिला  दिया  है  ?

 श्रम  उपमंत्री  afar  :  ३१  RExE  को  समाप्त  होने  वाले

 at  में--गत  १२  महीनों  O98  व्यक्तियों  ने  कि  नाम  दर्ज  कराये  थे  ।

 उक्त  अवधि में  ७,१६२  व्यक्तियों  को  काम  काज  दिया  गया  था  |

 झान्घ्  प्रदेश  में  कीट  पालन  उद्योग  का  विकास

 1२१४४.  श्री  मं०  do  कृष्णराव :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  far

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  PEXE—Ko  में  रेशम  कीट  पालन  उद्योग  के  विकास

 के  लिये  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;

 यदि  तो  वह  बया  है  ;

 उसके  लिये  कितनी  राशि  मांगी

 वर्ष  FEXE—Go  में  उस  पर  कितना  धन  व्यय  करने  का  विचार  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८४]

 २६६  लाख  रुपये  (२'९४५  लाख  रुपये  अनुदान  १'  ०४
 लाख  रुपये  ऋण  के

 रूप  ।

 २८  लाख  रुपये  |

 ————

 राज्यों का  अंश

 श्मशान  :  १४  लाख  सारे  2°23  लाख  रपये

 ऋण  a9  लाख  रुपयें

 योग  २८  लाख  रुपये  ।

 मूल  at  में
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 श्रीनगर  प्रदेश  में  छोटे  पैमान  के  उद्योग  कौर  कुटीर  उद्योग

 1२१४५.  श्री  मं०  Fo  कृष्णराव  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आध  प्रदेश  मेंबर  १९४६-६०  के  दौरान में  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  शर

 कुटीर  उद्योग  धंधों  के विकास के  लिये  कोई  योजनायें  स्वीकृत की  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उन  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  जायेगी  ;

 वे  योजनाएं  कया  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 अंतिम  प्रक्रिया

 के  अनुसार  इन  योजनाओं  को  जारी  रखने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  की  किसी  स्वीकृति  की

 प्रा वस् यकता  नहीं  हैं  ।  केवल  नई  योजनाएं  चानू  करने  के  सम्बन्ध  में  ही  भारत  सरकार  की

 प्रविधि  स्वीकृति  को  आवश्यकता  ग्रा गामी  art  के  लिये  अभी
 तक

 किसी  नई  योजना  के

 लिये  स्वीकृति  नहीं दी  गई  है  ।

 वर्ष  ZEXE—FO  के  लिये  बांध  प्रदेश  के  हेतु  विधिक  योजना  पर  विचार  करते

 समय  विभिन्न  कुटीर  तथा  छोटे  |... | पैमाने  के  उद्योग  धंधों  के  बारे  में  निम्नलिखित  व्यय  स्वीकृत

 किये  गये  हैं
 :--

 लाखों  रुपये  में
 a a  es

 > oe Cs}
 कर्दम

 el  ee el  कानन  कानन  बनना चीक  णा

 अनुदान

 सख्या

 हथकरघा  ce  oo  ve  oo  ६८' ७०

 oo  oo छोटे  पैमाने  के  उद्योग  9  00

 आद्योगिक  क्षेत्र  पद  Yo  Wa  ४५०

 दस्तकारी  द  ७15  श्र

 रेशम कीट  पालन  भ्  दे  १'६७

 नारियल का  रेशा  छ  इंच  छ  Vo  oak

 योग  ER  ३०  QS"

 खादी  कौर  ग्राम  उद्योग  के  लिये  राशि--खादी  ग्राम  उद्योग  आयोग  द्वारा उस  धन  राशि

 में  से
 नियत  की  जायेंगी

 जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  वर्ष  के  व्यय  के  लिये  उसे  दी  जाती  वर्ष

 के  लिये  खादी  शर  ग्राम  उद्योग  ने  प्राचीन  प्रदेश  को  प्रयोग  के  लिये  ६१'  १९

 लाख  रुपये ऋण  शौर
 दे

 े  .  ७२
 लाख  रुपये  ्य  के

 रूप
 में  दिये हैं  ।

 अंग्रेजी  में
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 ्  PEXE—Ko  में
 राज्य

 विकास  कार्यक्रम  के
 अधीन  जिन  योजनायें

 को
 सम्मिलित

 करने का  विचार है  कौर  जिनके  लियें  केन्द्रीय  सरकार की  सहायता  मांगी  गई  है  संलग्न  विवरण

 मंदी  wes  परिशिष्ट  ४,  अनुबंध  संख्या  ८६]

 नांगल  फर्टिलाइज्वसं  एण्ड  के  मिठास  लिमिटेड

 1२१४६.  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नांगल  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स  )  न्यू  के  कितने

 चारी  १  १९४९  तक  स्थायी  बनाये  गये  हैं  ;

 उन  में  से  कितने  कम  चारी  अनुसूचित  जाति के  कौर

 वर्ष  PEYE—Fo T में  कितने  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाने की  आशा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ३६  ।

 एक  भी  नहीं ।

 यह  प्रश्न  समवाय  प्रबन्धकों  के  विचाराधीन  है  ।

 गाध  प्रदेश  के  लियें  अतिरिक्त  ae

 1२१४७.  श्री  रामी  रेड्डी
 :

 व्या  वा  णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*) )  क्या  श्ारघ्र प्रदेश  में  वब  में  अतिरिक्त  चखें  )  को  जारी  करने  का

 विचार  श्र

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 इस  प्रयोजनार्थ  १५८३  लाख  रुपये  प्रदान  शौर  ४६'  ३५  लाख  रूपये ऋण  के

 रूप  में  प्र स्थायी  तौर  पर  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।

 रेडियो  कार्यक्रम  पत्रकारों  को  बिक्री  .

 कि
 ं

 1२१४८.  प्री  च०  माझी :  व्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सभी
 रेडियो  कार्यक्रम  पत्रिकाओं  की  बिक्री  में  वृद्धि  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 ai

 (@)  वर्ष  PENT, AIT LEV BY PE x9
 की

 श्रपेक्षा  १६५८
 में

 कितनी  अतिरिक्त  राय हुई  ?

 आर  प्रसारण  मंत्री  केसकर :  पत्रिकाओं की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये

 निम्नलिखित  कार्यवाही  की  गई  है  :

 (t)
 के  सभी  प्रमुख  स्टेशनों

 पर  शो  केसों  में  रेडियो  पत्रकारों  का

 अंग्रेजी  में
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 (२)  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देना  कौर
 प्रा काश वाणी

 पर
 कार्यक्रमों

 के  अधीन  उनके
 बारे  में  घोषणा

 (३)  प्रदर्शिनियों में  प्राकाश्वाणी  के  स्टालों  पर  उनका  प्रदान

 (४)  इन  पत्रिकाओं  को  अधिक  श्र  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  उनके  प्रकाशन

 में  सुधार

 (५)  रेडियो  सप्ताह  भ्र  संगीत  सम्मेलनों  के  श्रवसर  पर  उन  पत्रकारों  के  विशेष

 संस्करण

 (६)  इन  पत्रकारों  के  प्रकाशन के  लिये  बढ़िया  कागज  का  उपयोग

 (७)  पाठ्य  सामग्री  में  वृद्धि  करना

 (५)  एजेन्सी  देने  की  दातों  को  उदार

 (&)  अवाज
 और  हमारा  के  मूल्यो ंमें  कमी  करना

 ।

 कुल  प्राप्त  प्राय  निम्न  प्रकार  है
 :

 PEYNNE  £9, 8&9

 LEX  go  दल  ध्

 रै  Rig ¥S  १०,९  ८,१६६

 बंब  १९५९-६०  के  लिये  राज्यों  की  alan  योजनायें

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 श्री  नागी  रेड्डी
 :

 थ्री  च्

 श्री  साधन  गुप्त

 1२१४८.  att  |; ह +  राठ  मसुनिस्वासी :

 श्री  रामी  रेडडी :

 श्री  पाणि यही
 :

 श्री  सिद्धनंजप्पा  :

 att  दल जोत सिंह  :

 योजना  मंत्री  ११  FERS  को  दिये  गये  अ्रतारांकित प्रश्न  संख्या  १३२६  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  REYE—Fo  के  लिये  राज्यों  का  aries  योजनायें  तैयार हो  गई  हैं  ;

 शर

 यदि  तो
 उनकी  विस्तृत बातें  क्या  हैं  ?

 योजना  उपमंत्री  दया०  नं०  तथा  वर्ष  PEYE—Ko  के  लिये

 स्वीकृत  योजनाओं  में
 किये

 जाने  वाली  विकास  के  अ्रधीन-विवरण में  दी  हैं  ।

 —a—
 दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८७]

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भारतीय  बस्तियों  का  साइप्रस  को  निर्यात

 1२१४०.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त  :
 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वस्तुओं के  साइप्रस  को  निर्यात  का  विस्तार  किये  जाने

 की  काफी  संभावना

 यदि  तो  साइप्रस  में  किस  प्रकार  की  वस्तुभ्नों  की  खपत  हो  सकती  at

 निर्यात  का  विस्तार करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  झा स्त्री  तथा  दस्तकारी  की

 जूट  का  प्लास्टिक  का  डिब्बों  में  बन्द  खाने  का  छोटी

 सोखरी  पीने  बौर  बिजली  के  सामान  का  निर्यात  करनें  मं  विस्तार  करने  की  कुछ  संभावना  है  |

 सभी  देशों  के  साथ  निर्यात  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिये  जो  कार्यवाही  की  गई  है  उसके

 अतिरिक्त  साइप्रस  के  मामले  में  कोई  विशेष  कार्यवाही  नहीं की  गई  यह  तो  निर्यातकों  पर  ही

 सिर  करता  है  कि  इन  चीजों  के  व्यापार  को  बढ़ाने  में  प्रारम्भ करें  शर  विकास करें  ।

 केरल  राज्य  व्यापार निगम

 (att  राम  कृष्ण  गुप्त
 |

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 TR.
 ॥  श्री  दी०  Wo  फार्मा

 इक़बाल  fag  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ८  १६५८ के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६५७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रस्तावित  केरल  राज्य  व्यापार  निगम  की  जटिलताओं  पर  विचार  किया  जा

 चुका

 यदि  तो  उसकी  विस्तृत  बातें  क्या  और

 इस  सम्बन्ध में  क्या  निर्णय  gar है

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )

 तथा  विस्तृत  बातों  के  बारे  मं  केरल  सरकार  से  बातचीत  चल  रही  है
 ।

 चीन  और  जापान में  छोट  व्या थ पसमान  के  उद्योगों  का  अध्ययन

 1२१५२.
 _  श्री  रामे दब वर  टाटिया

 :

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  १६  १९५८  को  दिये  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १०२४

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीन  कौर
 जापान  मं

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  संगठन  आर  उनको  वित्तीय

 स्थिति  का  अघ्ययन  करने  के  लिये  वहां  उसके  बाद  से  कोई  सरकारी  प्रतिनिधि  मंडल  गया  है
 ;

 fae  अंग्रेजी  में

 429  Ai)
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 यदि  तो  उनके  प्रतिवेदन  को  मुख्य-मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  तथा  जापान  को

 मेज  जाने  वाले  प्रतिनिधिमंडल  का  प्रश्न  विचाराधीन है  ।  छोटे  पैमाने के  उद्योगों  का  श्रष्ययन  करने

 के  लिये  अलग  से  प्रतिनिधिमंडल  चीन  को  भेजने  का  तो  कोई  विचार  नहीं  है  किन्तु  इस्पात  शौर  अन्य

 उद्योगों
 का

 अध्ययन  करने
 के

 लिये  जो
 प्रतिनिधिमंडल चीन  जायेगा  वही  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 का  भी  स्रध्ययन करेगा

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  निदेशालय  को  कर्मचारी  परिषद

 २१५३.  पंडित  ब्रज  नारायण  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  - ह

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वोक्षण  निदेशालय  की  कम  चारी  परिषद  ar

 विधान  अभी  एक  मास  पुर्व  बनाया  गया  था  जब
 कि

 गृह-कार्य  मंत्रालय  के  झ्रादेशानुसार  यह  बहुत

 पहले  बन  जाना  चाहिये

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैँ  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  दंवेडिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल  निसार  प्रधान

 दफ्तरों  में  कम  चारी  प  रिघद_बनाने  का  फैसला  होम  मिनिस्ट्री  ने  १९५७ में  दिया  ।  इस  दफ्तर

 कीਂ  कर्मचारी  परिषद्‌  जनवरी  PERE  में  स्थापित  की  गई

 दफ्तर  बहुत  बड़ा  है  कौर  इसके  १८००  कमंचारी सारे भारतवर्ष सारे  भारतवर्ष  में  विभिन्न  स्थानों  पर  काम

 करते  बनाने
 के  लिये  कुछ  समय  लगना  जरूरी  था  क्योंकि  विभिन्न  श्रेणियों  के

 कमेंचायिों  ने  अपने  २  प्रतिनिधि विधान  के  अनुसार चुनने  थे  ।

 में  कृषि  उत्पादन

 RW,  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  sepia  ae  में  दिल्‍ली  में  कृषि  उत्पादन
 1.0

 की

 मद  के  wept  कितनी  राशि  नियत की  गई  थी  ;

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  कितनी  राशि  का  सुझाव  दिया  था  ;

 इस  संबंध  में  प्रशासनिक  परामर्शदाता  की  सिफारिशें  क्या  है

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तावित  राशि  में  कछ  कटौती  की  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  के  बया  कारण  हू ँ?

 योजना
 उपमंत्री

 इया०
 नं०

 :  (%)  से  :  प्रदेश  की  FEXE—Ko  की

 योजना  में  कृषि  उत्पादन  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तावित  १६.  ५६  लाख  रुपये  के  स्थान  पर

 १२.६३  लाख  रुपये  की  व्यवस्था की  गई  इस  राशि  का  निश्चय  करने  में  उन  सब  विभिन्न  मर्दों

 एवं  कार्यों पर  होने  वालें  व्यय  का  भली  भांति  ध्यान  रखा  गया  है  जिनको  ator  में  शामिल  करना
 था

 लेकिन  जिन  के  लिये  झाम  बजट  में  व्यवस्था  नहीं  थी  ।
 —

 मल  अंग्रेजी  में



 २५  १८८०  लिखित  उत्तर  Buse

 निर्वात  जोखिम बोला  निगम

 २१५५.  श्री  नवल  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि  :

 निर्यात  जोखिम  बीमा  की  स्थापना  से  अरब  तक  कितने  निर्यातकों ने  अपने  माल  का  बीमा

 कराया  ;

 कितने  रुपये  के  माल  का  बीमा  कराया  गया  ;

 क्या  ऐसे  बीमे  पर  किसी  निर्यातक  को  रुपया  देना  पड़ा  ;
 और अ

 (7)  बीमे  के  भुगतान  में  कितना  समय  लग  जाता  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  agree
 :

 ३१  जनवरी  REE  तक

 228.0 4.0 1.0

 र.५२  करोड़  रुपये  का  ।

 हां  ।  दो  निर्यातकों को  TO, IER.  १२  रु०  देने  पड़े  ।

 वैध
 दावा  प्राप्त  होने  पर  भुगतान  शीघ्र  ही  कर

 दिया  जाता
 है

 ।

 श्रीनगर  में  श्राकाशावाणी  केन्द्र  की  स्थापना

 श्री  नवल  प्रभाकर
 BWAS

 श्री  भक्त  दन

 क्या  सुचना प्रौर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीनगर (  गढ़वाल  में  का  एक  पोषक  स्थापित  किया  जायेगा  :

 यदि  तो  यह  कब  तक  तथा  पित  किया  जायेगा  ;  atk

 इस  पर  कितना  व्यय  होनें  का  अनुमान  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  :
 नहीं  ।  लखनऊ  में  जो  १०

 वाट  शक्ति  का  शार्ट  वेव  ट्रांसमीटर  लगा  इमाम  इस  से  इस  इलाके  की  जरूरत  पूरी  की  जाती है

 are  :
 ser  नहीं

 उठता
 ।

 वस्तु  क्रय  योजना  में  छोट
 पैमाने

 के  उद्योगों हारा  भाग  लिया  जाना

 Treas.  श्री  पाणिग्रहण  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कोई  नई  नीति  निर्धारित  की  है  जिस  से  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योग

 केन्द्रीय  सरकार  की  वस्तु  क्रय  योजना  में  पूर्णतः  भाग लें  सकें  ;

 क्या  कलकत्ता  स्थित  क्षेत्रीय  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  सेवा  संस्था  ने  उड़ीसा  की  छोटे

 औद्योगिक  इकाइयों की  कोई  सूची  तैयार  की  है  ;  श्र

 (  यदि  तो  उड़ीसा  की  वे  छोटे  औद्योगिक  इकाइयां व्या  हैं ~  }  सकी  वे  क्या

 भंडार  उत्पादन  करते  हैं  उनकी  उत्पादन  क्षमता  क्या  हैं  ?

 oe

 अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर ३६००  VERE

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  एक  विवरण

 संलग्न
 है  परिशिष्ट  ४,  अनुबंध  संख्या  ८८]

 विकिरण के  खतरे

 1२१५८.  श्री  दी०  चं०  बया  प्रधान  मंत्री  २५  LENS  के  तारांकित

 संख्या  २४२  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  समुद्र  तटीय  क्षेत्रों  मे ंविकिरण से  होने  वाली  हानि के  सम्बन्ध  में

 किया  जाने  वाला  विस्तृत  भ्रध्ययन  पूरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  कभी  नहीं  ।

 जैसा  कि  पहले  भी  बताया  गया  इसके  अध्ययन  के  लिये  जटिल  वैज्ञानिक  अन्वेषण  करना  होगा

 उसके  लिये  क्रम  बद्ध  एवं  लम्बे  भ्रनुसंघान की  झ्रावश्यकता  होगी  ।  भ्रनुसन्धान पूरा  होने
 श्र

 उसके  परिणामों  का  अनुमान  लगाने  में
 कभी  काफ़ी समय  लगेगा

 उत्पन्न नहीं  होता  ।

 बम्बई राज्य  में  कपड़ा  मिलों का  बन्द  होना

 1९१५६.  श्री  पांगरकर  :
 व्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वस्तु  राज्य  में  किसी  मिल  ने  मिल  बंद  करने  की  धमकी

 यदि  तो  उस  मिल  का  नाम  क्या  है  ;

 इसकी  बंदी  से  कितने  श्रमिकों  पर  प्रभाव  पढ़ेगा ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 बम्बई  राज्य  में  सात

 सूती  कपड़ा  मिलों  ने  मिल  बंद  करने की  सूचना दी  है
 ।

 तथा
 एक  विवरण  संलग्न  है

 ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ce]

 पुनर्वास  विभागों  का  बन्द  किया  जाना

 1२१६०.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  भारत  के  कितने  राज्यों  ने  पुनर्वास
 विभागों

 को  बंद  कर  दिया  है  seat  निकट

 भविष्य  में  बंद  करने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ?

 प्रुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री
 मेहर  चन्द

 :
 केरल  मणिपुर

 श्र  ग्राम  के  पुनर्वास विभाग  बंद  कर  दिये  हैं  ।  इसक  अतिरिक्त पश्चिमी  बंगाल  ate

 आसाम  और  त्रिपुरा  को  छोड़  कर  अन्य  सभी  राज्यों  ने  पुनर्वास विभाग  था  बंद  कर  दिये  हैं  भ्रमणा

 वित्तीय  वर्ष  १६५६-६०
 के  भ्रांत  तक  उनकी  स्थिति  में

 क
 फी  कमी  कर  दी

 जायेगी
 ।

 न  नए  LL,

 मूल
 अंग्रेजी  में



 ri  १८८०  लिखित  ok

 गड़  उद्योग

 1२१६१-  श्री  सुमन  घोष
 :  कया वा  णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १६५८  में  भारत  में  कितने  व्यक्ति  गुड़  (aitzr) B aaraTz के  व्यापार  में  लगे  रहे  ;

 वर्ष  &ye  में  इसके  व्यापार से  कितने  विदेशी  विनिमय की  ara  हुई  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  खादी  शौर  ग्राम

 उद्योग  झ्रायोग  से  प्राप्त  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट ४  संख्या  ६०

 वर्ष  Pexe  में  जनवरी  से  नवम्बर  के  दौरान  में  १३७  .  ८६  लाख  रुपये के  गुड़  का

 निर्यात  किया  गया  |

 ऊनी  सामान

 1२१६२.  श्री  दी०  च०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  geuc—ve FT faa A Aredia में  विदेशों  में  भारतीय  ऊनी  वस्त्रों  के  सामान  को  खपाने  के  लिये  क्षेत्र

 ढूंढ़ने के  सम्बन्ध  में  ऊनी  वस्त्रों  की  विकास  परिषद  ने  क्या  कार्यवाही की  ;  कौर

 इसका  wa  तक  क्या  परिणाम निकला  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  )  )  विकास  परिषद  की

 feat  के  झा घार पर  ऊनी  वस्त्रों के  निर्यात  के  विरुद्ध  कच्चे  सामान  का  आयात  करने  की

 सुविधा देने  के  लिये  १  अप्रैल  2e4s  से  निर्यात  वृद्धि  योजना  चालू  कर  दी  गई  है

 उसके  बाद  से  ऊनी  वस्त्रों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  ।  भ्रप्रैल से  नवम्बर  १९५८  के

 दौरान में  ३५६ ०४  लाख  रुपये  के  ऊनी  वस्त्रों  का  निर्यात  किया  गया  है  जब  कि  इसी  अवधि  में  वर्ष

 ee OC)  में  केवल  ३१३. ०८  लाख  रुपये  का  व्यापार  किया  गया  था  |

 हथकरघा  द्वारा  उत्पादित  कपड़े  पर  छूट  के  लिये  मद्रास  को

 1२१६३.  श्री  इलयापेरसल  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~  म  ~  ct  ~
 १९५८-५६  RERE—Re  में  हथ  करघा  उत्पादित  कपड़े  पर  छट  देंने  के  लिये

 कितनी  राशि  केन्द्र  दवारा  मद्रास  सरकार  को  दी  गई

 तथा  उद्योग  मंत्री  (  श्री  लाल  बहादूर  :  geyc—ve a में  हय  करघा

 द्वारा  उत्पादित कपड़े  पर  छुट  (  )  देने  के  लियें  केन्द्र  करा  were  सरकार  को  La  लाख  रुपये

 व्यय कर ने  की  स्वीकृति  दी  गई  थी
 ।

 इसके  भ्रतिरिकत ३१  मारे  १९  is  तक  हथकरघा  द्वारा  उत्पादित

 कपड़े  की  बिक्री  पर  दी  गई  छट  के  भुगतान  दादों  के  व्यय  की  ha  करने  के  हेतु  राज्य  सरकार  को
 ४०

 ie  en
 लाख  रुपय  की

 राशि
 प्रौढ़  स्वीकृत  की  गई

 न
 REXE—Go F  लिये  छूट  देन क  मद  में

 अस्थायी  तौर  पर  ४४५  लाख  रुपये  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।
 ——

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 ३६०२  लिखित  उत्तर  १६  १९४९

 चाँदीपुर  कालोनी  में  अपना  घर  बनाया  योजना

 1२१६४  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने

 की  कपों  करेंगे
 कि  :

 कया  ई  घर  बनाओ  योजना” के के  अधीन  केवल  २४५०  रुपये  तक  दिये  जाने

 बाले  ऋण  चंडी पुर  बहुरिया  और  २४  परगने  को  दिये  गये  हैं  ;

 क्या  इस  योजना  को  सफल  बनाने  के  लिये  ऋण  लेने  वालों  से  ईट  पकाने  श्रम

 लेने  का  भी  विचार
 '

 कितने  विस्थापित श्रमिक  के  रूप  में  जीविकोपार्जन  के  लिये इस  पर  निर्भर

 करते

 क्या  निर्माण कार्य  में  सरकार  उनको  मजदूरी  देने का  विचार  रखती  है  ?

 पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-कार्ये मंत्री  मेहर  चन्द
 :  :

 ati

 कोई  भी
 विस्थापित  परिवार  मजदूरी  पर

 निर्भर  नहीं

 जी  नहीं  ।  बंगाल  सरकार  की  घर  बनाओ  योजनाਂ  के  ग्रीन  इससे

 लाभ  उठाने  वालें  व्यक्तियों  को  श्रम  करना  भ्रावश्यक  है  ।

 इंडियन  aaa  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड

 २१६४०
 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  :

 क्या  श्रम
 कौर

 रोजगार  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  इंडियन  आयरन  एन्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  ने  अपनी

 सीरिया लौह  अयस्क  खान  में  कोई  एम्बुलैंस  गाड़ी  नहीं

 क्या  यह  खदान  नियमों  के  अनुसार

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रम्यावेदन  मिला  और

 यदि हां  तो  उसके बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 para  उपमंत्री  आबिद  :  खदान  विभाग  के  रिकार्ड  में  सीरिया

 कौर  खदान  नामक  कोई  खदान  नहीं  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इंडियन  आइरन

 एन्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  मनोहरपुर  नामक  खदान  का
 स्थानीय

 नाम  सीरिया  at

 इस  खदान  में  कोई  एम्बुलैंस  कार  नहीं  रखी

 जी  चूंकि  खदान  के  साथ  अस्पताल लगा  गम्भीर  रोगियों  को

 स्ट्रेचर  की  सहायता से  वहां  ले  जाया  जा  सकता

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं
 उठता

 ।

 a

 मूल  अग्रेज़ी  में
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 पंजाब  में  बेरोजगारों

 श्री  जीत  fag  सरहदी
 :

 ११६
 ४  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार ने  गत  दो  वर्षों  में  बेरोजगारी  की  स्थिति  का  मूल्यांकन

 किया है  शौर  उसको  act  संबंधित
 योजनाओं  सहित  ata  सरकार

 के
 पास

 भेजा
 शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 faa  उपमंत्री  हामिद  :  भारत  सरकार को  ऐसा  कोई  पत्र  नहीं  मिला

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 नारियल जटा  विकास  योजनायें

 कुमारन
 :

 सरदार  इकबाल  fag  :

 श्री  सिद्धनंजप्पा

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री २९  Rea  को
 पूछे  गए अतारांकित प्रशन  संख्या

 X50 के  उत्तरक  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नारियल  जटा  उद्योग  केलिए  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  झपना  अंतिम

 प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  समिति  के  मुख्य  और  सिफारिशें  क्या
 और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  :  श्रीमान्‌  ।

 ate  समिति
 द्वारा  प्रस्तुत

 प्रतिवेदन  विचाराधीन  जैसे
 ही

 प्रतिवेदन

 विचार  समाप्त  हो  जाएगा  कौर  उस  पर  सरकार  का  संकल्प  निश्चित  कर  लिया  जाएगा

 ag  प्रतिवेदन  तथा  संकल्प  सभा-पटल  पर  रख  दिए  जायेंगे

 अमेरिका  तथा  ब्रिटेन  से  पुस्तकों  की  खरीद

 1२१६८.  श्री  जाघव
 :  क्या  बाशी  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  PeRO—US  wie  १९४८-५९  में  ऑंसू  अमेरिका  शर  ब्रिटेन से

 पुस्तकों  की  खरीद
 पर

 कितनी  बिदेशी  मुद्रा  व्यय  की  कौर

 पुस्तकों का
 आयात  किन  शअ्रधिकरणों

 की  कौर  से  किया  जाता है  ?
 SEE  चे

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ल ब. अ अमीारका  शौर

 ब्रिटेन से  १६५७-५८  भर  १६४८-५९  में  आयात  की  गई  पुस्तकों

 का  मूल्य  निम्न  प्रकार

 SEK Uo  gENG—YE

 कठ  (  भ्रप्रैल-नवम्बर  )

 झूठ

 १३,०००  नगण्य

 अमेरिका  इ  R,e00  ३०,२६,०००

 CE,EY,  000  SL,  o00

 सुस्थापित  arr  तकों
 के  ग्र ति रिक्त  प्रविधिक  तथा  लैंगिक  संस्थानों

 आदि  जैसे  वास्तविक  उपभोक्ताओं  से  प्राप्त  प्रार्थना पन्नों  पर  तथा  विचार  किया  जाता  है  ।

 ऐसे  लाइसेंसों  पर  व्या दे दा  सुस्थापित  श्रायातकों  द्वारा ही  दिए  जाने  चाहिए

 जब  तक  कि  वास्तविक  उपभोक्ता  यह  प्रमाण  न  दें  सकें  कि  बे  प्रतियोगिता के  are  पर

 यात कर  सकेंगे

 लाइसेंस  समिति

 1२१६८.  श्री  सम्पत  :
 नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  वर्ष  में  लाइसेंस  समिति  की  उद्योग  प्रारंभ  करने  अथवा  उनका  विस्तार

 करने के  लिए  प्राथनापन्नों  पर  विचार  करने  के  लिए  कितनी  बैठकें  और

 wee  मद्रास  तथा  बम्बई  में नए  उद्यम  प्रारंभ  करने के  कितने

 जी  पत्र  प्राप्त  हुए  तथा  कितने  लाइसेंस  मंजूर किए  गए  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १९५८  में  लाइसेंस

 समिति की  सात  बैठकें  हुई  थी  ।

 श्रीमान  मद्रास  पौर  बम्बई  में  नए  औद्योगिक उपक्रम  प्रारंभ  करने  के  लिए

 १९५८  में  प्राप्त  प्रार्थना  पत्रों  और  मंजूर किए  गए  लाइसेंसों  की  संख्याएं  निम्न  प्रकार
 101

 राज्य  प्राप्त  प्रार्थना  पत्रों की  संख्या
 मंजूर किए

 गए  लाइसेंसों  की

 ग्रान्ट्स  प्रदेश  श्रे

 मद्रास  ह
 क  4  रहे

 १५9९9 बम्बई  रे

 कोयला  खानों  में  दुर्घटनायें

 1२१७०.  श्री  ल०  विपुल  राव  :
 क्या  इस

 और  रोज़गार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 कोयला
 खानों  में  exe,  2  ५19 किसी कग  पन  १९५८  में  से  प्रत्येक वर्ष  में  कितनी

 wie

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उपरोक्त  प्रवर्ध  में  गंभीर  रूप  से  घायल  हुए
 अर  मामूली

 तौर से  घायल  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या  है
 ?

 शस  उपमंत्री  श्रावित

 दुर्घटनाओं की  संख्या

 EXE  २.६६ १

 LER

 EUS  2,83

 गंभीर  रूप  सें मृत व्यक्तियों

 की  घायल  हुए  व्यक्तियों

 की  संख्या

 eEUE  Re  2,50

 १६  ५४१७  PR  RIVER

 yeas  S29  रेयर  र

 मामूली  तौर से  घायल e  तयों के  भ्रांकड़े  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 दिल्‍ली  की  नई  बस्ती  कुलजा

 २१७१.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  पुनर्वास  तथा श्रल्पसंख्यक-कार्थे मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा

 करेंगे  किं

 (=)  क्या  यह  सच  हैं  कि  सरकार  ने  कभी तक  की  नई  बस्ती  कुरंजा

 का  विकास  कार्य  पूर्ण  नहीं  किया है  ;

 यदि  तो  यह  कब  तक  पुरा होने  की  संभावना है

 क्या  बस्ती  के  निवासियों  ने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  भेजा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाही  की

 पुनर्वास  तथा
 श्रल्पसंस्यक-का्य  मंत्री

 मेहर
 wet

 :
 झर

 यह  जानकारी  शरणार्थी  बस्ती  झील  क़ुरैजा
 जिसको

 कि  गीता  कालोनी  भी  कहते  के  बारे  में

 मांगी गयी  २३  फरवरी  PEKE  को  अतारांकित प्रदान  संख्या  ६७६ के  उत्तर  में  यह  जानकारी

 दी  जा  चकी

 जी  १९५८  में
 गलियों

 में  रोशनी  की  व्यवस्था  केकान को  पूरा

 करने  के  बारे  में  ।

 मंत्री  सुधार
 झील

 HT,
 दिल्‍ली

 को
 स्थिति

 के
 बारे  में  सूचना  दे

 मूल  stat  में
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 उत्तर  प्रदेश  में  भारी  इंजीनियरी  मीन  बनाम  वाला  कारखाना

 श्री  स०  म०  बनर्जी

 श्री  वॉरियर

 |  att  तंगामणि

 क्या  बाजिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  एक  भारी  इं  जीनियरी  मशीनें  बनाने  कारखाना  स्थापित

 जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  उसके  रेंड  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 श्रीमान्‌ ।

 wet  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सांभर  साल्ट

 1२१७३.  श्री  राम  कृष्ण  गुप्त :
 क्या  वा  णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 सांभर  साल्ट  वर्क्स  के  केन्द्र  द्वारा  स्थापित  fern  साल्ट  कम्पनी  )  लिमिटेड को  हस्तान्तरण

 का  meq  किस  अवस्था  में  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  सांभर झील  स्थित  सरकारी

 नमक  कारखाना  १  gay  को  हिन्दुस्तान  साल्ट  कम्पनी  लिमिटेड को

 स्तरित  कर  दिया  गया  था  ।

 भारत  सरकार  का  अलीगढ़

 1२१७४.  श्री  नरदेव  स्नातक  :  क्या  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 के  भारत  सरकार  मुद्रणालय  में  काम  करने  वालों  की  कितनी  श्रेणियां  हैं

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  व्यक्ति
 ५  ss

 उन  में  से  कितने  स्थायी हैं  तथा  वे  कितने  वर्षों  के  बाद  स्थायी  बना पग यह गय  हू

 1  आवास  श्र  संभरण  मंत्री  क०  च  श्र

 विवरण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनन  संख्या  €

 भारत  का  राज्य  व्यापार  निगम

 1२१७५.  श्री  इलयापेरमाल
 :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  मद्रास  स्थित  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  (  लिमिटेड

 के  कर्मचारियों  से  कोई  स्मरण  पत्र  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  हैं  ?
 लिए

 मूल  म
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 fatten तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 श्रीमान्‌

 ।

 wer  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पुराना  किला  स्थित  विस्थापित  व्यक्ति

 श्री  स०  Ho  बीजो ं:

 श्री  वॉरियर  ॥

 1२१७६.  श्री  प्रभात  कार  :

 श्री  wierd  इलियास
 :

 |
 श्री  dio  Wo  फार्मा

 इकबाल  सिह
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  अ्रल्पसंर्यक-का्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पुराना  किला  में  रहने  वाले  कितने  विस्थापित  व्यक्तियों को  लाजपतनगर  में  प्लाट

 उ्आवण्टित  किये  गये  हैँ  ;

 उन  में  से कितन  व्यक्तियों  ने  इन  प्लाटों  पर  वास्तविक  कब्जा  कर  लिया है  ;

 कितने  प्लाट
 प्राप्त  व्यक्तियों  को  पुराना  किला  से  हटाया जा  चूका  श्र

 जोलोग  पुराना  किला  में  ही  रह  रहे  हैँ  उनके  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  की  क्या

 नन पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्ये  मंत्री  मेहर  चन्द  :  २८७  परिवार  ।

 २१७

 २  परिवार हटाये  गये  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध में  १५  १६५८ को  जारी  किये  गये  प्रेस  नोट  की  एक  प्रति

 पर
 रखी  जाती

 परिशिष्ट  ४,  श्रबुबन्ध  संख्या  £२]

 पुराना  किला  स्थित  विस्थापित  व्यक्ति

 स०  Ho  बनर्जी :

 1२१७०.  श्री  वॉरियर  :

 [att  प्रभात कार  :

 कया  पुलिस  तथा  झ्रल्पसंख्यक-कायं मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 पुराना किला  स्थित  कितने  व्यक्तियों  से  १९४६ में  १५  रुपये से  लेकर  ३००  रुपये

 ति  परिवार के  हिसाब  से  विभिन्न  राशियां  वसूल  ar  गई  थीं  ;  atk

 ये
 राशियाँ  किन  प्रयोजनों

 के  लिये  वसूल  की  गई  थीं
 तथा  उन्हें किस  खाते  में

 डाला

 गया था  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  मेहर  चन्द  :  (१)  १५  रुपये  से

 SieQ  रुपये  तर्क  |
 ca

 अग्रेजी  में



 Rho  लिखित  उत्तर  १£  PEXE

 (२)  १५०  रुपये  से  ३००  रुपये  तक  २१६  से  ।

 ये  राशियां  इन  विस्थापित  व्यवसायों  से  प्रेरित  किराये  के  रूप  में  age  की  गई

 थी ।  ये  वसूलियां  लेखे  की  उपयुक्त  मदों  में  डाल  दी  गई  थीं
 ।

 लंका  के  साथ  व्यापार

 1२१७८.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लंका  में  भारत  में  बने  माल  की  शौर  खपत  की  संभावनाओं  की  खोज  की  गई

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  श्रीमान्‌  ।

 ड्राई  सैल  बिजली  की  रबर  की  वस्तुभ्रों--टायर  तथा  सिलाई

 एल्युमिनियम  के  इस्पात  का  जूता  बनाने  के  मोटर  के  पीतल  के  बौनों

 तथा  कृत्रिम  रेशम  के  कपड़ों  जैसे  तैयार  माल  का  निर्यात  ge4yc 8 Ta ay में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  बढ़  गयां

 है  ।  अन्य  तैयार माल  के  सम्बन्ध में  वही  स्थिति  है  जो  पहले  थी  ।

 जीरा का  निर्यात

 1२१७६.  श्री  सो०  ब्०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 2evie-Us A faHa-farg में  किन-किन  देशों  को  जीरा  निर्यात  किया गया  तथा  उसके  निर्यात
 पर

 भ्र शुल्क  वसूल  किया

 कुल  निर्यात  तथा  अजित  विदेशी मुद्रा  कितनी  शौर

 क्या  सरकार  का  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिये  निर्यात  बढ़ाने के  लियें

 निर्यात  शुल्क में  कमी  करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :

 सऊदी  फीजी

 बहरीन  ट्रियल

 सायरा

 बेल्जियन  ब्रिटिश

 दक्षिण  फ्रांसीसी  सोमाली लैण्ड te  मारीशस  ।

 जीरा
 के

 निर्यात
 पर  कोई  शुल्क  नहीं  वसूल  किया  जाता  है  ।

 PEYQARUS
 में  २६६  टन  जिसका  मूल्य  ६.७  लाख  रुपये  है  ।

 प्रदान

 उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 मल  wait  में



 Qs  फीाल्गन, नो  १८८०  दे  Gok

 उत्तार  प्रदेश  विधान  सभा  के  एक  सदस्य  के  निलम्बन  के  संबंध  में

 as

 ब्रज राज  fag  :  में ने  कल  नियम  ३७७  के  ania  उत्तरप्रदेश

 विधान सभा  के  एक  सदस्य  के  ४५  दिन  के  लिये  निलम्बन  से  उत्पन्न  परिस्थिति  पर  विचार  करने  के

 लिये  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  ।  में  ने  विश्व-संसदों  के  इतिहास  को  देखा  परन्तु  भी

 ऐसा  उदाहरण नहीं  मिलता  जहां  किसी  सदस्य  को  इतने  दिनों  के  लिये  निलम्बित  किया  गया  हो  |

 यह  प्रजातन्त्र  के  भविष्य  का  एक  महत्वपूर्ण  है  इसलिये  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  कभी  दो  एक  दिन  हुए  जब  माननीय  सदस्य  ने  इस  विषय  पर  स्थगन

 प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  तो  मे  ने  बताया  था  कि  यह  प्रशन  इस  सभा  में  पट्टीं  उठाया  जा  सकता

 संविधान  के  अन्तरगत  सभी  राज्य  विधान-सजायें  wad  अपने  क्षेत्र  में  स्वायत्त हैं  ।  वहां की

 विधान सभा  में  लोगों  के  प्रतिनिधि  मौजूद हैं  जो  इस  प्रश्न की  जांच कर  सकते  इस  सभा
 को

 उन  के  काय  में  हस्तक्षेप करनें  का  अधिकार नहीं  है  ।  उस  सभा  के
 सदस्यों

 को  ही  यह  उठाना

 चाहियें  ।  हम  इस  विषय  पर  विचार  नहीं  कर  सकते  ।

 सिंह  म  निलम्बित  सदस्य  के  प्रति  सहानुभूति के  रूप  में  सभा-भवन  से  बाहर

 जा  tat

 परंचात श्री श्री  बजाज  सिंह  सदन  से  बाहर  चले
 नि a  एं  एफ

 सभा-पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 कोयला  खनन  सम्बन्धी  औद्योगिक  समिति  की  कार्यवाही

 yar  उप मंत्रो  आबिद  :  मैं  कोयला  खनन  आद्योगिक समिति  के  छठे  अधिवेशन

 जो  २१  REKE  को  नई  दिल्ल  में  हुमा  कार्यवाही  के  सारांश  की  एक  प्रति

 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  Tao  ato  १३०५/५९]

 समवाय  अधिनियम  के  काय  तथा  प्रयास  के  बारे  में  arian  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती  :  मैं  समवाय  PENE

 की  घारा  ६३८  के  भ्रन्तगंत  समवाय  १९४६  के  कार्य  तथा  प्रशासन के  बारे  में  वर्ष

 QEYIWHAUS  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  gto  १३०६/५६]

 समवाय  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  ्र घि सुचना

 श्री  सती  चन्द्र
 :  म

 समवाय  १९५६  की  धारा  ६३७ की  उपधारा  (३)  के

 भ श्न्तगंत  दिनांक  ७  १९५९  की  भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  २७७  की  एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 पुस्तकालय में  रखी  गई  ।  देखिये
 संख्या

 एल०
 टी०

 gg010/ze]

 +a  wast  मं



 ३६१०  ATH,  PERE

 अनदानों की  मांगें

 गृहकार्य  मंत्रालय

 महोदय  :  अब  गह-किये  मंत्रालय  की  मांग  संख्या  ४६  से  ६०  संख्या  १  २३  पर  चर्चा

 होगी  ।  जो  माननीय  सदस्य  इन  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कटौती-प्रस्ताव  रखना  चाहते  हों  वे  उनकी

 सुचना १५  मिनट  के  इन्दर  सभा-पटल  पर  रख  दें  ।

 ZERE-Ko  के  लिये  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  को  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की

 गईं  :--

 नाश  राशि

 सख्या

 रुपय

 डट  गह-काय  |=  २,६५७  ood

 द  ३४,२२,०००

 SS  क्षेत्रीय  परिषदें  3,325,000

 BE  न्यास regi  AG,  eee

 Yo  SEG,  ५,000

 ug  जन-गणना  ११६,६५७,०९००

 ५२  ALS  9  RE,oa0

 दे  भारतीय  राजाओं  की  निजी  थैलियां  व॑  भत्ते  ३,  ८६,०००

 Ly  दिल्ली  €,९€€.,०  OR, 000

 XX  हिमाचल  प्रदेश  4,38  23,0  oo

 क क  भ्रंडदमान व' निकोबार व  निकोबार  | ह  समह  धक  SX,  ,o00

 8  मनीपुर  ¢y,

 ह ह  त्रिपुरा  द
 t,  419,000

 XE  मिनीकोय
 व

 श्रमीनद्दीप  द्वीप  समह  29,2°k,o00

 कच्छ  गह-कार्य  मंत्रालय  के  wit  विविध  विभाग

 तथा  न्यय  20,45  ५८1७,५०७ ०७

 श्रे  गह--काय  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  9, र  ooo

 ही०  ना०
 मुकर्जी  )  :  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  पर  विचार  करते  हुए

 हमारा  ध्यान  उसकी  शक्तियों  ata  जाता है  ।  भारत  सरकार  के  किसी  भी  अन्य  मंत्रालय

 का  क्षेत्राधिकार  इतना
 विस्तृत

 नहीं  है  ।
 इस  पर  अधिक  नीचे —  ee  यात्रा

 ह होना  ।

 sit



 अनुदानों  की  मांगें  रे६१९ २८  १८८०
 )

 सर्वप्रथम  मैँ  यह  निवेदन  करूंगा
 कि  महाराष्ट्र  प्रौढ़  गुजरात

 क  लोग  अपनी  पृथक  राज्य

 की  मांग  न  माने  जाने  के  कारण  बहुत  असंतुष्ट  हाल  में  ७: अनक  बार  इस  भावना  को

 किया  गया  है  ।  खेद  है  कि  सरकार  जनता  की  भावना  के  अनुसार  कार्य  नहीं  करती  है
 ।

 मैं  राज्यों  के  संबंध  में  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहता हूँ  कि  उनके  जो  विधान

 पति  की  स्वीकृति  के  लिए  and  उनके  संबंध  में  बहुत  विलम्ब  किया  जाता  सरकार  को

 केवल  वैज्ञानिक  औचित्य  देखना  होता  फिर  इतना  विलम्ब  क्यों  किया  जाता  है
 ?

 राजन  तिक  छानबीन  के  कारण  ऐसा  होता  केरल  का  जे नमी करम  विधेयक

 बहुत  समय  से  वहां  पड़ा  हुमा है

 जहां  तक  निवारक  निरोध  का  संबंध  हैँ  मुझे  ga  हैं  कि  उसका  प्रयोग  चोर  बाजारी

 भर
 अन्य

 कार्यों
 को  रोकने  के  लिए  नहीं  ्य  राजनैतिक  प्रतिशोध

 के  लिए

 किया  जाता  है
 ।  मेँ  चाहता हुँ  कि  गृह-मंत्री  इस  पर  विचार  करे ं।

 a
 हाल ही  में  पंजाब  में  गोली  चलाई  गई  जो  कि  दिल्‍ली के  इतना  निकट  है  ।  म  इसी

 गहराई  में
 तो  नवदीं  जाना  चाहता  परन्तु  इतना  अवद्य  अनुरोध करूंगा  कि  सरकार  को  ऐसे  कदम

 उठाने  चाहिएं  जिनसे  इस  प्रकार को  घटना  रोज  की  चीज  न  बन  इस  संबंघ  में  केरल

 नेगी  चटर्जी  के  सभापतित्व  में  एक  समिति  नियुक्त  की  ह  जो  पुलिस  द्वारा  श्राग्नेयास्त्रों  के

 प्रयोग  के  संबंध  में  सुझाव  भारत  सरकार  को  भी  इस  प्रकार  का  कदम  उठाना  चाहिए  ।

 यह  बात  भी  उल्लेखनीय  हैं  कि  सरकार  विभिन्न  सेवाओं के  कर्मचारियों  के  साथ

 तिक  भेदभाव  करती  हैं  और  we  तंग  करती  हाल  में  अखिल  भारतीय लेखा  परीक्षा

 तथा  लेखा कर्मचारी संघ  के  महामंत्री  श्री  जोसेफ को  इस  आधार पर  नौकरी से  अलग कर दिया कर  दिया

 गया  कि  उन्होंने  जुलूस में  भाग  लेकर  नियम
 ४  ए०  का  भंग  किया  है  ।  इस  नियम  से  कर्मचारियों

 में  बहुत  भ्र संतोष  है  ।  श्री  नाथपाई  ने  इस  संबंध  में  बड़े  जोरदार  शब्दों  में  झपने  विचार  व्यक्त

 किए थे  ।  इस  प्रकार का  राजनैतिक  भेदभाव  तथा  उत्पीड़न  यथाशीघ्र  बन्द  होना  चाहिए  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  प्र सैनिक  सेवा  नियम  के  नियम  ४  ए०  श्र  ४  बो०  में  हाल

 में  किए  गए  सं परि वतन  का  संबंध  जिसके  भ्रनुसार  ५००  रुपए  तक के  वेतन  वाले  कुछ

 को
 इन  नियमों  से  मुक्ति  दी  गई  मैँ  चाहता हूँ  कि  इस  प्रकार  का  भेदभाव  उचित

 यह  छूट  सभी  कर्म  वासियों  को  दोਂ  जानी  चाहिए  जो  उस  वेतन कम  में  कराते हों  1

 इसकें  बाद  में  भारतीय  प्रशासन  सेवा  की  भर्ती  के  संबंध  में  प्राप्त  शिकायतों  का  उल्लेख

 करना  चाहता  हँ
 ।  १९५६  में  जो  भर्ती  हुई  थी  उसमें  १७,००० से  अधिक  उम्मीदवार  परीक्षा

 मठ  थे
 ~  क  ~~

 जिसमें
 से  १२००  योग्य  घोषित  किए गए  थे  ।  परन्तु  उनमे ंसे  केवल  १०२  कोही

 चना  गया
 झर

 उसमें
 भी  योग्यता

 के  सिद्धान्त  का  पालन  नहीं  गया 1

 इस  संबंध  में  eal  सचिवालय  सेवा  के  कर्मचारियों  की  यह  शिकायत है  कि  उनके  प्रति

 बहुत  उदासीनता  बरती  जाती  इस  विशेष  भर्ती की  परीक्षा  में  सचिवालय  सेवा के

 जोलोग  बैठे  थे
 उन मेंसे  ७१  योग्य  घोषित  किए गए  थे  परन्तु  केवल  १  को  ही  चना  गया

 ।

 यह  कहा
 जाता

 है  कि  वे  लोग  प्रशासकीय  सेवा के  उपयुक्त  नहीं  होते

 इसी  प्रकार  हमें  प्राय कर  निरीक्षकों  की  परीक्षा  इंजीनियरिंग  सेवायों  की  परीक्षा

 के  संबंध  में  भी  शिकायतें  प्राप्त
 हुई  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सरकार  के  श्रसिस्टेन्टों  के

 स्थायी  बनाए  जाने  का
 प्रदान

 भी
 उल्लेखनीय  ovat  तक  उस  पद  पर  कार्य  करने  पर
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 ना०

 भावे  अस्थायी ही  बने  हजारों की
 संख्या  में  से

 कवल  ६००  को  श्री-स्थायी

 किया  गया  है  |

 इसके  बाद  में  सभा  का  ध्यान  भ्रष्टाचार-विरोध  की  ate  आकर्षित  करना  चाहता

 हाल  में  प्रैस  जनरल  में  यह  समाचार  प्रकाशित gat  कि  विशेष  पुलिस  विभाग  ने

 बताया  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों में  भ्रष्टाचार  में  ३०  प्रतिशत  बुद्धि  हुई

 मंत्री  गो०  ao  :  यह  वृद्धि  पुलिस  द्वारा  पता  लगाए गए  मामलों  की

 संख्या  संबंधी  है  !

 =
 fat  gto  ताज  मुकर्जी  :  मैँ  मंत्री  जी की  बात  मानने  को  तयार gi  परन्तु  फिर भी

 किस्सा  झ्राभास  होता  ह  कि  भ्रष्टाचार  खत्म  करने  के  लिए  सरकार  तत्परता  से  कार्य  नहीं

 रही है  ।  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  संबंधी  विवियन  बोस  प्रतिवेदन  का  अभी  तक  न

 निपटाया  जाना  घौर  प्रधान  मंत्री  विशेष  सहायक  के  संबंध  में  जांच  में  विलम्ब  किया  जाना

 इस  प्रवृत्ति के
 द्योतक  हैँ  ।

 मैने  नागरिकता  अधिनियम  के  संबंध  में  कटौती  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  क्योंकि

 उसका  कार्यकरण  ठीक  नहीं  हो  रहा  मैँने  नागरिकता  प्राप्ति  संबंधी  एक
 मामला  गृह-मंत्री

 क  पास  भेजा  जिसमें  एक  व्यक्ति  को  भारतीय  नागरिकता  देन ेसे  इन्कार  किया  गया
 था

 उन्होंने  उत्तर में  अपनी  असमर्थता प्रकट  की  ।  ded  कि  जब  देश के  कानूनों  के

 अनुसार उसे  यहां की  नागरिकता  प्राप्त  करने  का  अधिकार हैं  तो  फिर इस
 प्रकार  का  इन्कार

 क्यों किया  गया  ?

 जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  का  संबंध  हमें

 इसकी  विस्तृत  चर्चा  के  लिए  बाद  मं  समय  मिलेगा  ।  यहां  मैं  कंवल  यह  कहना  चाहता  हूं

 कि  नौकरियों के  मामले  मं  उनके  साथ  बहुत  भेदभाव  किया  जाता  है
 ।

 यह  ठीक  हैं  कि  उनका

 समुचित  विकास  नहीं  ड्  है  परन्तु  इसका  मतलब  यह  नहीं  कि  उन्हें
 उच्च  श्रेणियों  में

 बिल्कुल स्थान  न  दिया  जाए  ।  उदाहरण  के  लिए  एक  प्रश्न  के  उत्तर में  यह  बताया  गया  था

 किरेलंबे  सेवाओं  में  ३,४६०  गजटेड  पदाधिकारियों  में  से
 केवल  €  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  मैँ  arar  करता  हूँ  कि  गृह  मंत्री  इसके  संबंध  में  कोई

 आश्वासन  देंगे

 इसके मे  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  नियुक्ति  के  प्रश्न  को  लूंगा  जिसका

 कल  भी  निर्देश  किया  गया
 था  ।  विधि  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  भारत  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 के  इस  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  मुख्य  न्यायाधिपति  की  सिफारिशों  की  उपेक्षा

 करक  मुख्य-मंत्री  की  सिफारिशें  मानी गई  है  1.0  एक  अन्य  उद्धरण  में  यह  भी  विचार  व्यक्त

 कियां  गया  है  कि  दस  वर्षों  के  बाद  उच्च  न्यायालयों  में  वहीं  न्यायाधीश  होंगे  जिनकी  नियुक्तियां od. OS
 तीनों  की  सिफारिशों  पर  की  गई  होंगी  ।  इस  संबंध में  मैँ  केवल  इतना ही  निवेदन  करना

 चाहता  हूँ  कि  ये  विचार  नहीं  वरन्‌  स्पष्ट  वक्तव्य  इसलिए  जहां  तक  उच्च  न्यायालयों

 की  नियुक्ति  का  प्रश्न है
 सरकार  के  विरुद्ध  इससे  बड़ा  महाभियोग  क्या हो  सकता है  ।

 मैं  चाहता हूँ  कि  गृह-कार्य  मंत्री  इसके  संबंध  में  कुछ  संतोष  प्रदान
 —  ee

 मूल  भ्रंग्रेजी
 में
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 भाषा  संबंधी  अल्पसंख्यकों  के  सुरक्षण  के  संबंध  में  कटौती  प्रस्ताव  रखे गए  हैं  |

 जहां-जहां  भी  ये
 लोग  संधाल  परगना  श्रीश्री--वहां  वे  कुछ

 नि योग्यता त्रों से  पीड़ित  कराया  करता  हूं  कि  इन  अल्पसंख्यकों  के  झ्ायुक्त मू 7

 मंत्री की  सहायता से  इन  लोगों  की  कठिनाइयां  दूर  करने  का  प्रयत्न  करेंगे

 एक  मामलें  को  भ्र  मैं  गह-साथ  मंत्री  का  ध्यान  श्रीकृष्ण  करना  चाहता  हूं

 ait  वह  है  दादी  बोरा  सम्प्रदाय  के  लोगों  की  विचित्र  स्थिति ।  पुजारी war  भी

 उनके  ऊपर  मध्ययुगीन  अत्याचार करता  है  जैसे  सामाजिक  आविष्कार  शादी ag  झपने

 सम्प्रदाय के  लोगों  को जो  शपथ  दिलाता  है  वह  हमारे  संविधान  के  विरुद्ध  श्री  मोरारजी

 देसाई इन  चीजों  से  भली  प्रकार  परिचित  हैं  a  उन्होंने  बम्बई  में  इस  संबंध  में  एक  aft

 नियम  भी  पारित  कराया
 था  ।

 मैं  चाहता  हूँ  कि  गृह-कार्य  मंत्री  इस  सम्प्रदाय  के
 संबंध

 में

 प्रकाश  डालें  ।

 फिर  में  कलकत्ता  के  एक  stan  पत्र  के  CEA  सयुक्त  सम्पादक  द्वारा  सरकार  पर

 गए  इस  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  कि  कल करो  में  एक  साम्यवाद-विरोधी

 पत्र  चलाने  के  लिए  केन्द्रीय  गृप्तवार्ता  विभाग  के  कोष  का  प्रयोग  किया  गया  ।  मैं  नहीं  जानता

 कि  यह  बात  सच  है  या  नहीं  ।  परन्तु  मेरे  पास  इससे  संबंधित  कुछ  कागज  हें  जो  मैँ  गृह-कार्य

 मंत्री को  देता  हूँ  कौर  भ्राता  करता हूँ  कि  वह  इसकी  जांच  करायें  ।  यदि यह  आरोप  सही हैं
 तो

 सरकार  को  इस  प्रकार  का  कार्य  छोड़  देना  चाहिए  ।

 एक  विषय  मौर  हैं  जिसका  उल्लेख  मैं  कुछ  dares  करूंगा  क्योंकि  हमें  राज्यपालों

 के  काय  की  आलोचना करने  का  अधिकार नहीं  gt  पश्चिमी  बंगाल  विधान  सभा  के  विरोधी दल

 के  नेता  नें  aa  को  सभा  में  पश्चिमी  बंगाल  का  राज्यपाल ara  विद  वविद्यालय

 उपकुलपति  की  स्थिति  में  लिखे  गए  पत्न  को  पढ़ें  कर  सुनाया  जो  उन्होंने  राज्य  के  मुख्यमंत्री

 को  लिखा था  ।  उस  पत्र में  इस  बात  पर  जेद  प्रकट  किया  गया  था  कि  कुछ  विद्यार्थियों को  इलाज

 के  लिए  चीन  भेजा  जाता  है  जहां  उपचार  के  उनकी  विचारधारा  भी  बदली  जाती

 यह  एक  गंभीर  बात  राज्यपालों  को  इस  प्रकार का  भेदभाव  नहीं  करना  चाहिए  |

 राष्ट्रपति  के  बाद  देना  में  दूसरा  नम्बर  उन्हीं  का  वें  राज्य  के  प्रतीक  होते  इसलिए  में  चाहता

 हूँ कि  गृह-कार्य  मंत्री  इसकी  जांच  करें  ग्रोवर यह  प्रयत्न न  करें  कि  राज्यपाल  इस  प्रकार  का

 भेदभाव  न  कर |

 अन्त  मे ंमैं  यह  कहूँगा कि  हमारे  गृह-कार्य  मंत्री  सरकार  के  उन  थोड़े  से  व्यक्तियों  में  हैं

 राष्ट्रीय  व्यक्तित्व  रखते  हैं
 ।

 उन्हें  चाहिए  कि  सरकार  के  जयते  सिद्धान्त

 को  व्यावहारिक  रूप  देने  का  प्रयत्न  करें
 ।

 गृह-किये  मंत्रालय  को  इस  सिद्धान्त  के  अन सा रहा ही

 झा चरण  करना  चाहिए  |

 थी  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  ):  हमें  सबसे  ae  देखना है
 कि  देश  में  सुरक्षा

 स्थिति  को  स्थिर  रखने
 की

 दिशा  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  कहा  तक  सफल  रहा  खास-पास

 केदेशों  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसे  देखते  यह  बात  बड़ी  महत्वपूर्ण  मेरे  विचार  में

 इस  मामले में  स्थिति  बड़ी  भयावह  है
 ।

 बार-बार  मांग  करनें  पर  भी  पुलिस  के  व्यवहार
 के

 सम्बन्ध  में
 ,

 कोई  संहिता  का  निर्माण  नहीं  किया  गोली  कौर  लूटी  की  घटनाओं  की le

 मूल  अंग्रेजी  में

 429  (Ai)
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 वृद्धि  हुई  है  पुलिस  इस  मामले  में  मनमानी  sisi  भ्रपराधों  के  सम्बन्ध में  मेरा

 निवेदन  हैकि  सामान्य  लोग  थानों  में  जाने  से  डरते  हूं  क्योंकि  यह  विचार  श्राम  हो  गया  है

 हैकि  उन्हें  पुलिस का  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  ae  भी  खेद  का  विषय  है  कि  निवारक

 निरोध  भ्र धि नियम  की  तलवार  ol  वेसे  ही  लटक  रही  हैं  भ्रष्टाचार  की त  बात  नहीं

 की  जाये  तो  अच्छा  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  सरकार  लोगों  की  आजादी  छीनने  का
 प्रयत्न  कर  रही  यहां  तक  विधानमंडलों  ate  न्यायपलिकों  के  नियों

 भी  परवाह  नहीं  की  जाती  ।  श्राप  जरा  लगाये  कि  मई  ee aC)  के  बाद से

 ११०  ्  इस  देश  में  लाग  किये  गये  है  इनमें  से  १०  राष्ट्रपति के  श्रघ्यादेश  है

 जब  विधानमंडलों  कौर  संसद  के  श्रधिवेदान काफी  लम्बे  तक  चलते  है  तो  अध्यादेशों  की

 mae ही  क्यों  पड़ती है  ?  क्या  इससे  लोकतंत्र के  विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 पढ़ेगा ?  देश  की  करई  घटनाओं  से  स्पष्ट  है  कि  सरकार  अपने  संविधानिक  दायित्वों

 की  चिन्ता  नहीं  कर  समझ  में  नहीं  श्री  रहा  कि  देश  में  लोकतंत्र  कैसे  चलेगा  |

 राज्यपालों की  नियुक्ति  के  प्रदान  का  भी  पुनरीक्षण  होना  चाहिए  ।  राज्यपाल  किसी

 दल  में  से  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  अराज हम  देखते  हैं  कि  चौदह  में  सें  दस  राज्यपाल

 कांग्रेसी  इनमें  वह  भी  हैं  जो  कि  चुनावों  में  पराजित  हो  चुक  कोई  ऐसा

 व्यक्ति  होना  चाहिए  जिसका  राजनीति  से  कोई  सम्बन्ध न  हो  ।  मेरा  कहना  है  कि  इस

 सम्बन्ध  में  गह-कार्प  मंत्रालय को  अपनी  प्रस्थापना यें
 प्रस्तुत  करनी  चाहिए

 ।  इसके  भ्रमित

 यह  भी  शिकायत  है  कि  सरकार  न्यायपालिका  क ेक्षेत्र में  भी  अतिक्रमण करने  में  संकोच  नहीं ~

 करती
 |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  मत्स्य  के  मुकाबले में  मुख्य  मन्त्रियों की  बात  की

 ग्रोवर  अधिक  ध्यान  देता

 मंत्रिमंडल  के  व्यय  में
 २

 लाख  की  वृद्धि  हुई  है  ak  यह  केवल  मंत्रियों  के  दौरों पर

 हुए  खर्चे  के
 बारे

 में  कर्मचारियों  की  संख्या  में
 भी

 वृद्धि  हुई  मैं  नहीं  जानता कि
 मन्त्रियों  a  कर्मचारियों की  संख्या  में  बराबर  वृद्धि

 की  जा  रही  साधारण  जनता के  पैसे  का  इतना  अपव्यय  नहीं  होना  चाहिये |

 फिर  रिपोर्ट  में  यह  दिया  गया  है  कि  सरकारी  शभ्रधिकारियों  के  लड़कों  को  ऐसी  फर्मों  में

 नौकरी  नहीं  जिनका  सरकार से  संबंध  इस  दिशा  में  प्रयत्न  किये  जा  रहे  मैं

 पूछता  हूं  कि  क्या  वास्तव  में  ऐसी  रोक-थाम हो  रही  है  ?  मेरा  कहना  है  कि  इस  प्रकार  का

 भ्रष्टाचार  देश  में  प्रत्येक  स्तर  पर  हो  रहा  मेरा  निवेदन  हैं  कि  मंत्रियों  के  कार्य

 के  सम्बन्ध  में  भी  एक  संहिता  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिए |

 हमारा  गृह  मंत्रालय
 एक

 महान  नेता  क  नेतृत्व  में  काम  कर  रहा  है  कौर  श्रमदान की
 मांगों  सम्बन्धी  पुस्तिका  से  पता  चलता  है  कि  उन्होंने  व्यय  काफी  कम  करने  का  प्रयत्न  किया

 परन्तु  इस  पर
 भी  श्रनिद्चित

 रूप  से  कर्मचारियों  की  वृद्धि  हो  रही  REUE—Ko

 में  ११७  अतिरिक्त  अधिकारियों  की  नियुक्ति की  व्यवस्था  है  जब  कि  PeYo—vVe FT में  केवल

 ११
 अतिरिक्त  अधिकारी  ही  थे

 ।
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किया  लोक  सेवा

 age  fear  गया
 था

 ।
 केन्द्रीय

 गुप्तचर  विभाग
 पर  व्यय  PEYV—US  में  १  करोड़  ५७  लाख

 रुपया  था  कौर  अब  में  व्यय  का  अनुमान  २  करोड़  लाख  रुपये  है  ।  इस  विभाग
 का  खर्चा

 काफी  बढ़ा  हूँ  शायद  इसकी  सेवाओं  का  उपयोग  aa  राजनीतिक दलों  के

 frat जा  रहा



 २८  १८८०  अनुदानों की  मांगें  इधर

 मैं  इस  बात  भी  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  af
 चना  14.0  जो  पदोन्नतियों

 दी  जाती  है  उनका  कोई  ठोस  आधार  नहीं  होता  ।

 क्षेत्रीय  परिषदों  wae  किया जा  रहा  क्या  गह-कार्यो मंत्री  से  यह॒  पुछा  जा  सकता

 हैकि इन  परिषदों  पर  खर्चे  करनें  का  कया  लाभ  हो  रहा  है
 ?

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में

 विवादस्पद  क्षत्रों  के  बारे  में  कोई  मतैक्य  हुआ
 क्या

 सीमा  विवादों  का  कोई  हल

 निकला  है
 ?

 हमें  देश  के  विभिन्न  विवादों  को  समाप्त  करके  शारीरिक  विकास  की

 भ्र ग्न सर  होना  चाहिए  ।  गह-मंत्री  महोदय को  ०,  प्रभाव  का  प्रयोग कर  देश  में  फले

 भ्र सन्तोष  को  दूर  करना  चाहए  |  लोगों  की  भावनाओं  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कौर

 उसके  लिए  संसद  के  निर्णय  को  भी  बदलने  में  नहीं  होना  चाहिए  |

 ख़ादिम  जातियों  और  शभ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  हम  प्रत्येक  मास

 १  करोड़ का  बचें  कर  रहे  हं  ।  इसके  लिए  मंत्रालय  को  मुबारकबाद  दी  जानी  परन्तु

 इस  खर्चे  की  जाने  वाली  राशि  का  ठीक  उपयोग  नहीं  हो  रहा  ।  ऐसे  संस्था  को  रुपया

 दिया जा  रहा  हैं  जिनको  कोई  जानता  भी  नहीं  ।  रुपया  लेने  के  लिए  कई  नयी  संस्थापकों

 काभी  निर्माण हो  गया  इससे  हारे  हुए  कौर  बेकार  का  पुनर्वास  किया

 जारहा  ये  लोग  चुनावों  कौर  उपचुनावों  में  खूब  काम  जाते  ग्राम दान  झर  सहकारिता

 भ्रान्दोंलनों के  विकास  की  भी  लगभग  यही  कहानी  है  ।  मंत्री  महोदय  को  इन  बातों  की  ओर

 समुचित  ध्यान  देना  चाहिए ।

 दिल्ली  के  बारें  में  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूँ  ।  दिल्‍ली  का  प्रशासन  ठीक  ढंग  से

 नहीं  चल  रहा
 ।  facet  पुलिस  पर  दो  करोड़  war  खर्चे  किया  जाता  परन्तु  फिर  भी

 होगा की  rae  श्रुति हो  रही  क्या  इनको  राजनीतिक लाभ  के  लिए  प्रयोग

 किया  जायेगा ?  यदि  यही  अवस्था  रही तो  देश  में  लोकतन्त्र का  भविष्य  भारी  खतरे

 में  पड़  जायेगा ।  में  गह-मंत्री  महोदय से  odie  करूंगा  कि  उन्हें  देश  में  स्वस्थ्य

 तंत्रीय  वातावरण  निर्माण  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  इसमें  ही  हम  सबका  भला

 सुशीला  नायर  मैं  इस  बात  के  लिए  are  प्रदर्शन  करती  हूँ  कि  मुझे

 गृह-कार्य  मंत्रालय  की  मांगों  पर  शापने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  दिया  गया  है  |

 गृह-कार्य  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  के  लिए  मुबारकबाद  देती  हूं  कि  यद्यपि  देश  में
 गड़बड़

 करने  वाले
 व्यक्ति  कौर  दल  काफी हैं  परन्तु  फिर

 भी  यह  वर्ष  शांति
 से  व्यतीत हो  गया

 मुझे  इस  बात  का  दुःख  है  कि  विरोधी दल  बम्बई  के  मामले में  संसद  द्वारा  किये  गये  निर्णय

 को  कार्यान्वित  किये  जानें
 क

 रास्ते  में  काफी  कठिनाइयां  पैदा  कर  इस  से  बम्बई  राज्य

 पूर्णरूप  से  विकसित नहीं  हो  प्रा  रहा
 ।  मुझे  इस  बात से  प्रसन्नता  है  कि  निवारक  निरोध  के

 अन्त गती अरब जेलों wa  जेलों  में  कवल ७२  व्यक्ति जब  कि  ३१  eye HY Te TAT को  यह  संख्या

 १८६५  थी  में  तो  यह  चाहती  हूं  कि  एक  व्यक्ति  भी  जेल  में  नहीं  रहना  परन्तु

 फिर  भी  कई  बार  जनहित  में  ae  सुरक्षा  के  लिए  कड़े  कदम  उठाने  पड़ते  हैं  ।

 प्रशासन की  दृष्टि  से
 राज्य  पुनर्गठन

 का
 कार्य  देश  भर  में  बड़ी  प्रकार हो

 गया  कौर
 विभिन्न

 '

 क्षेत्रीय
 परिषदें  Tear

 मंत्री
 महोदय

 की  देख  रेख  में
 as  ee  a

 | =]
 भ्र ग्रेजी



 दे६१६  श्री  दानों की  १६  Reve

 सुशीला

 सुचारू रूप  से  कार्य  कर  ars  कि  समय  के  साथ  इन  विभिन्न  परिषदों  के  कार्य

 का  उचित  समवाय हो  जायेगा  जिसका  देश  के  विकास पर  काफी  प्रभाव  होगा

 दिल्‍ली में  गैंडों  कौर  उत्तर  राजस्थान  तथा  मध्य  प्रदेश में  steal  का  आतंक

 मिटाने के  लिए  समुचित  व्यवस्था  करने  के  लिए  भी  गह-कार्य  मंत्री को  मुबारकबाद  दी  जानी

 मेरा  मत  हैं  कि  इस  समस्या को  रचनात्मक  दृष्टि  से  देखा  जाना  चाहिए  |  इन  लोगों

 की  शक्ति  का  प्रयोग  देश  के  भले  कामों  के  लिए  किया जा  सकता  झर  गह-कार्य  मंत्रालय

 इस  दिशा  में  प्रयोग  कर  सकता  चम्बल  घाटी  परियोजना  क भ्रन्तर्गत  इनके  लिए  भूमि  की

 व्यवस्था  की  जा  सकती  |  इस  बात  की  पुरी  सम्भावना  है  कि  यह  लोग  बड़े  लाभदायक

 नागरिक बन  जायें  ।

 इसके  प्रतिष्ठित  मेँ  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इन  डाकिनों  की  सम्पत्ति सरकार  द्वारा

 जब्त  कर  ली  है  भर  इन  लोगों  की  सन्तान  भूखी  मर  रही  A  पुतली की  ५  या  ६

 वर्षीय  लड़की  तथा  मानसिंह  डाक  के  पोते-पोतियों से  मिली  थी  ।  उनकी  सारी  सम्पत्ति  छीन

 ली  गई  है  वे  लोग  भूखे  मर  रहे  चाहती हूं  कि  गृह  मंत्री  इनके  लिये  कुछ  उपाय  करें

 हमें  इनकी  कुछ  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  जेलों  में  कैदियों  को  कड़ी  राजा यें  न  देकर  उन्हें

 मनोवैज्ञानिक  दृष्टिकोण  से  सुधारने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  कई  एक  जेलों में  कैदियों  से

 अच्छे कायथ  लिये  जा  रहे  कई  जेलों  में  कैदियों  को  काम  का  aaron  भी  दिया  जाता  है

 इससे  जेल  से  छूटने  तक  उनके  पास  कुछ  राशि  जमा  हो  जाती  है  जिससे  कि  कैदी  बाहर

 जाकर  नये  सिरे  से  जीवन  शुभारम्भ  कर  सकता  यह  प्रणाली  सारे  भारत  में

 लागू  की  जानी  चाहिए  i  जब  कैदी  जेल  से  मुक्त  हो  जाय  तो  भी  कला  और  विभिन्न  शिल्पों

 के  विकास  के  लिए  इन  का  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  |  सहकारी  संस्थाओं  के  साधन  द्वारा

 इस  कार्य  की  प्रोत्साहन दिया  जा  सकता  है  ।  झ्रभियोगाधीन व्यक्तियों  को  काफी  परेशानी

 उठानी  पड़ती  है  शर  उन्हें  पुलिस का  बुरा  बर्ताव  सहना  पड़ता है  |  म  समझनी  हूं  कि  हमारे  देश

 की  न्यायप्रणाली  में  भी  झ्रावश्यक  परिवर्तन  होने  चाहिएं  ताकि  न्याय  प्राप्त  करने  में  भ्रनुचित

 देरी  कई  विचाराधीन कैदी  waar  नजर बन्दों  के  मामले  काफी  लम्बें समय  तक

 लटकते  रहते  हम  अपनी  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  सफलताश्रों  पर  हमेशा  गर्व

 करते  परन्तु  हमें  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  मुकदमों  के  बहुत  लम्बे  चले  जाने  सें

 भी  समुचित  रूप  में  न्याय  प्राप्त  नहीं  होता  ।  माह-कांय  मंत्री  को  इसका  कोई  हल  निकालना

 चाहिए  |

 इन  समस्याओं क  प्रति  पुलिस  का  भी  नया  दृष्टिकोण  होना  चाहिए  श्र  उसके  लिए

 समुचित  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था
 बड़ी  श्रनिवाये है  ।  areal  के  प्रति  सुधारवादी  दृष्टिकोण

 अपनाने की  आवश्यकता  ताकि  अपराधियों  की  शक्ति  क्षमता  का  लाभदायक  कामों

 प्रयोग किया  जा  सके  ।  पुलिस  वालों  को  इस  प्रकार के  अपराधों  को  निपटाने के  लिए

 वैज्ञानिक  साधनों  से  सुपरिचित कराने  की  बड़ी  प्रा वश्य कता  है  ।  हमें  इन  अपराधियों  को

 अच्छे  मानव  बनाने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  wt  इसके  लिए  समुचित  व्यवहार  की  अपेक्षा

 भ्रष्टाचार  क  बार
 में  बहुत  कहा  जाता है  |  उसके  उपचार  के  जितने  भी  साधन  अपनायें

 गये  हैं  उतना
 ही  यह

 बढ़ता
 ही

 जा  रहा
 नई  प्रशासन  में  बहुत  वृद्धि  हो  रही  है  ।  हमें

 इसे  कम  करना  मैं  एक  बात  अवश्य  कहूंगी  कि  हमारी  सरकार  ने  सत्यता  कौर  ईमानदारी



 अदालतों को  मांगें  डे ६१५७ न्य  रद

 की  बड़ी  महान  परम्पराश्रों  का  निर्माण किया  शर्त  यह  कहना  ठीक  -  नहीं कि  सभी

 स्तरों पर  भ्रष्टाचार  चल  रहा हूँ  ।

 एक  कौर  बात  जो  मैँ  कहना  चाहती  हूं  वह  स्त्रियों  शौर  लड़कियों  के  जनतिक
 .

 पण्य

 से  सम्बन्धित gi  इसको  अधिक  से  मात्रा  में  दूर  किया  जाना  चाहिए  ga  दिशा

 में  PERE  में  संसद  gra  एक  झ्र धि नियम  पारित  किया  गया  था  ak  गह-कार्य  मंत्री ने  कहा

 थाकि  यह  १-५-१९४५८  को  सारे  देश  भर  में  लागू  होगा  ।  परन्तु  प्रभी तक  कई  राज्यों

 इसके  अ्रम्तगंत  अपेक्षित  नियमों  का  निर्माण  नहीं  किया  ।  इस  अघिनियम  को  लागू  करने  का  यह

 नतीजा  gare  सारे  पुराने  नया  विधान  बन  जाने  के  कारण  प्रभावहीन हो  गये

 इससे  कई  स्थानों  पर  स्थिति पहले  से  अधिक  शोचनीय  हो  गयी है  हमने  बिना  पुरी

 व्यवस्था  किये  इस  कानून  को  लागू  करने की  कोशिश  की  है  जिससे  संतोषजनक  परिणाम  नहीं

 निकल  पा  रहे  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  मुझे  देश  भर  में  कहीं  भी  गम्भीरता

 पुर्वक  कौर  निश्चयात्मक  प्रयत्न  होते  दिखाई  नहीं  fear  ।  परन्तु  फिर  भी  इसका  हल  तो

 प्राचीन  निकालना ही  मैं  गह-काले  मंत्री  से  निवेदन  करूंगी  कि  उन्हें  इस  अधिनियम

 को  समुचित  कौर  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यान्वित  करने की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  हमारे

 पड़ौसी  देश  से  बेश्यावत्ति  समाप्त  हो  गयी  है  ate  हमें  भी  इस  दिशा  में  ga  गति  से  भागे

 बढ़ना  मैँ  इस  बात  पर  जोर  दूंगी कि  इस  प्रकार के  कामों में  हमें  गैर  सरकारी  संस्थानों

 को  सहायता  लेनी  इस  दिशा  में  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  जेसी  संस्थायें  गत  ३०

 वर्षो ंसे  भो  श्रमिक  समय  से  कार्य  कर  रहो  इस  प्रकार  की  योजना  के  लिए  ऐसी  संस्थाओं  का

 सहयोग  बड़ा  लाभदायक  सिद्ध  होता है

 जहां  तक  दिल्‍ली  के  संघ  राज्य-क्षेत्र  का  प्रदान  यदि दो  सार्वजनिक  कार्यकर्त्ताश्रों  को

 प्रशासन  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  तो  यह  कोई  ऐसी  बात  नहीं  कि  जिसकी  तीब्र  ara

 की  जाये  ।

 दिल्‍ली  की  विधान  सभा  समाप्त  हो  जाने  पर  गृह-मंत्री  ने  उद्योग  जन  सम्पकं  क  लिये

 दो  समितियां  बना  कर  बड़ा  ग्रीवा काम  किया  है  कौर इन  समितियों  में  यहां के  दो  सम्मानीय

 व्यक्तियों  को  रखकर  कोई  बुराई  नहीं  फिर  श्री  हिरेन  मुकर्जी  जेसे  विद्वान  आदमी  के  मुख

 सैयद  सुन  कर  किं  स्वास्थ्य  लाभ  के  लिए  हमें  भ्रपने  बच्चों  को  चीन  के  चिकित्सालयों में

 भेजना  पड़ता  मुझे  बड़ा  भ्रंचरज  gars  क्या  चीन  जैसे  चिकित्सालयों  की  व्यवस्था  हमारे

 भ्र पने  देवा  में  नहीं है  |
 हमार  यहां  बड़े

 ि. अच्छ  सैनेटोरियम  हैं  और  यदि  वे  बच्चों को  भेज  सकते

 हैंतो  यहां  भी  इलाज  करने में  पैसा  खर्च  कर  सकते  हैँ  ।

 भ्रातृ  मं  में  गृह-कार्य  मंत्रालय  से  भ्रमित  करना  चाहती  हूं  कि  उसे
 प्रशासन  के  विस्तार

 पर  कुछ
 नियंत्रण  रखना

 नये-नये
 कर  लगाये  जा  रहे  है  कौर  प्रशासन  का  व्यय  बढ़  गया

 हमें  मंत्री  महोदय  से
 निवेदन  करूंगी  कि  नये  करों  का  उपयोग  उत्पादन-लक्ष्यों  की  प्राप्ति

 के  लिए  किया  जाना  न  प्रशासन  के  व्यय को  बढ़ाने  के  लिए ।

 ato  ब्रह्म  प्रकाशा
 सदर  )  :  जनाब  स्पीकर  मै  होम  मिनिस्ट्री  के  थोड़े  से  हिस्से

 यूनियन  टैरिटरीज़  शौर  दिल्‍ली  के  मामले
 में

 कुछ  कहने  के  लिए  खड़ा  हुमा  हूं
 ।

 मैं

 कुछ  थोड़ा  सा
 बैकवर्ड  क्लासिक

 के
 बारे

 में
 भी  age  मैं

 पिछले  दो  ढाई  साल  जान

 बूझ  कर  इन  मामलों  के  मुतालिक  चुप  क्योंकि
 कई  साल  मेरा  कुछ  सम्बन्ध

 स्ट्रेन
 से

 रहा  0]
 at  लोगों  मेंसे  जिन  की  राय  में  रीभ्नाग॑नाइजेशान  श्राफ  स्टेट्स

 के  मुताबिक  इन  इलाकों  में  जो  नई  तब्दीली  की  गई  जो  तरीका  लाया  जा  रहा



 दे  अनुदानों  की  मांगें  १९  PEE

 न्

 बह  वहां  के  लोगों  के  लिए  मुफीद  साबित  नहीं  होगा  कौर  वहां  के  लोगों का  ताल्लुक  एक  तरह

 से  एडमिनिस्ट्रेशन  से  दूर  हो  जायगा  झौर लोगों  में  एडमिनिस्ट्रेशन  में  बड़ा  फक  पड़

 जिस  बात  का  डर  पिछला  तजुर्बा  उसको  ठीक  साबित  कर  उस  बत

 यह  बार-बार  कहा  गया  था कि  इन  टेरीटरीज  का  एडमिनिस्ट्रेशन  पापुलर  होना  चाहिए

 वहां की  रोजमर्रा  की  सदस्यों  को  हल  करने  के  उनको  दूर  करने  के  बहीं  के

 लोग  होने  जो कि  किसी  के  सामने  जिम्मेदार  हों  ।  इसमें  कोई शक  नहीं  कि

 झाम  तौर  से  इन  दो  सालों  में  होम  मिनिस्टर  साहब  ने  मुख्तलिफ  दर्जा  पर  एडवाइजरी

 कमेटीज  एडवाइजरी  कौंसिल  के  जरिये  कोशिश  की  कि  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 साथ  लिया  जाय  ate  लोगों  ak  एडमिनिस्ट्रेशन  के  बीच  में  एक  ताल-मेल  रखा  जाय  |

 इसमें  भी  कोई  दाक  नहीं  कि  होम  मिनिस्टर  साहब  भ्र ौर उनक  दोनों  डिप्टी  जहां तके
 उन

 का  ताल्लुक  जब  भी  उनके  सामने  मामले  लाए  गए--कमेटी  के  अन्दर  या  उनको

 हल  करने  की  कोशिश की  ।  लेकिन  एडवाइजरी  कमेटीज  के  जरिये  एडमिनिस्ट्रेशन  नहीं  चल

 सकता  ।  इन  यूनियन  टैरिटरीज़  का  तकरोबन  चालीस  करोड़ का  बजट  है  और  वह  ara

 बजट  fat  आफिसर  के  जरिये  खर्च  होता  जिनका  teal  की  जिन्दगी  में  लोगों  से

 ताल्लुक  नहीं  कई  गैर-सरकारी  लोग  कमेटीज  में झाते हूं और झ्पनी हें  कौर  पपनी  बात  कह  कर  चले  जाते

 वे  कुछ  बातों  को  परन्तु  कर  सकते हैं  कौर कुछ  को  परन्तु  नहीं  कर  सकते  जिसका  नतीजा

 यह  हूँ  कि  एडमिनिस्ट्रेशन  दिन-ब-दिन  राजीव  ग्रोवर  ब्यूरोक्रेसी होता  जा  रहा  इसके  बारे  में

 क्या  तरीका हो  ?  म  पुरानी  बात  तो  शायद  इस  aaa  मुनासिब  नहीं  लकिन  यहं

 जोलोगों  में  और  एडमिनिस्ट्रेशन  में  गैप  बढ़  रहा  उसको  रोकने  के  लिए  तदबीरें  निकाली

 जायें
 ।  हो  तो  इसकी  जांच  के  लिए एक  कमेटी  मुकर्रर  की  जिसमें  पालियामेंट  के

 मेम्बरान हों  और  वह  कमेटी  देखे कि  वाकई  कहां तक  यह  शिकयत  दुश्मन है  ।  इस  बारे में

 बार-बार कहा  गया  मे  समझता  हूं  कि  होम  मिनिस्टर  साहब  इस  बारे  में  जरूरी  कदम

 उठायेंगे  |

 दिल्‍ली  का  जहां  तक  ताल्लुक  दिल्‍ली  में  कुछ  एडमिनिस्ट्रेटिव  तबदीलीयां  हुई  जिन  क

 ज़रिये  यहां  का  एडमिनिस्ट्रेशन कारपारेशन  ate  चीफ  कमिश्नर  से  चलाया  जा  रहा  चीफ़

 कमिश्नर  कार्पोरेशन  पर  गवर्नमेंट  झाफ़  इंडिया  कौर  फिर  एक  डेवेलपमेंट  तथा  रिटी  है  ।

 इन  चारों  में  एक  ्  ताल-मेल  नहीं  हूँ  ।  कई  महकमों  मे  काफ़ी  कनफ़पूज़न है  ।  खास  तौर

 से  जो  रूरल  प्रावलम्ज़  उत  का  तकरीबन  सारा  ताल्लुक  कारपोरेशन  से  लेकिन  वहां

 लपमेंट  डिपार्टमेंट zs  |  डेवेलपमेंट  डिपो मेंट  art  कारपोरेशन  के  काम  में  कोई  ताल-मेल  नहीं

 जिस
 की

 वजह  से  डेवेलपमेंट का  काम  ढीला हो  रहा  है  |  एक  बात मे  घौर  कहूंगा  !

 है  Ca  महोदय  पीठासीन

 यह  कोशिश  की  गई कि  नया  निज़ाम  आने  कार्पोरेशन  के  आने  पर  किफ़ायत  की

 जाय  और  एडमिनिस्ट्रेशन  को  ज्यादा  calqaret  किया  इकॉनोमी  हो  ।  कुछ  कोशिश

 की
 लेकिन  वह  नातसल्लोवरुश है  ।

 ग्राम  के  कन टेक्स्ट  में  मुझे  नहीं  लगता  कि  चौफ़

 कमिश्नर
 की  क्या

 जरूरत  क्या
 काम  रह  जाता  थोड़  से  काम  को  छोड़  कर  तमाम काम

 कार्पोरेशन  के  पास  है  कौर  एडमिनिस्ट्रेशन  में  dex  साफ़  डिपार्ट  पेंट्स  है  सेक्रटरी

 aa  सैक्रटरी  है  और  डेवेलपमेंट  कमिशनर  सही  तौर  पर  इन  तमाम  के  तमाम

 के  पास  कोई
 काम

 नहीं  हूं
 प्रौर झगा

 काम  है  ,  तो  वह  इस  तरह  का  है  कि  उस  से  रेड  टेप  के  बढ़ने  के

 सिवा  सनौर  कोई  नतीजा  नहीं  निकलवा  ।



 ३६१६ २८  १८८०  अनुदानों की  मांगें

 दो  एडवाइज़री  कमेटियां  tate  की  गई  है  ।  शौर  भी  कमेटियां  उन  एडवाइजरी

 न्च्भ न् कमटाज़  के  होल-टाइम  पापुलर  TAT  मैन  रखे  गए  हू  |  उन  के  पास  भी  सिवाए  एडवाइस  इकट्ठी

 करने  के  कौर  काम  नहीं  इंडस्ट्रियल  एडवाइज़री कमांडो  में  शायद  थोड़ा  बहुत  करें  बांटने
 का

 काम  लेकिन  एक्चुअल  काम  उन  क  पास  नहीं  हू  ।  असेम्बली के  aaa  जितना बड़ा

 स्ट्रेन  वह  अरब  भी  मौजूद  जब  कि  खच  हर  जगह  बढ़  गया  है
 ।

 यह  समझ  में  नहीं

 एजूकेशन  इंडस्ट्रीज़  डेवलप्मेंट  डिपार्टमेंट  ate  इंजीनियरिंग  डिपार्टमेंट

 का
 ज्यादा  ताल्लुक  चीफ़  कमिश्नर  से  कर  दिया  गया  लेकिन

 उन
 के  पास  क्या  ह  ?

 उन  सब  कामों

 के  लिए  शौर  एप्रूवल के  लिए  गवर्नमेंट साफ़  इंडिया  के  पास  जाना  पड़ता  तो  फिर  चीफ़  कमिश्नर

 को  सोच  में  क्यों  रखा  जाय
 ?

 जहां  तक  यहां  की  एडवाइज़री कमेटीज  के  चेयरमैन  का  ताल्लुक

 मुझे  घुसे  यह  पोस्ट  समझ  में  नहीं  भाई  ।  में  ने  पिछले  दो  साल  में  उन  के  काम  को  परखने

 की  कोशिश की  ।  जती तौर  पर  वह  बेहतरीन  चय  आदमी  में  उन्हें  पसन्द  करता

 लेकिन  जिस  इंस्टीटच्यूशन  से
 उन  का  ताल्लुक है  प्रौढ़  जिस  पर  खच  हो  रहा  उस  से

 लोगों
 को

 फ़ायदा  नहों  हो  रहा है
 ।  इस  लिए  दिल्‍ली  के  एडमिनिस्ट्रेशन  को  स्ट्रीम लाइन  करने  की  ज़रूरत  है  ।

 कलकता  लखनऊ  में  काम  कराना  लेकिन  दिल्लो  में  बेठ  दिल्ल  में

 काम  कराना  मुश्किल  उस  में  देर  लगती  क्योंकि  कई-कई  dag  से  गुजरना  पड़ता  है
 ।

 अगर  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  ने  एक  स्टेप  लिया  कि  यहां  पर  यूनियन  टेरोटरीज्  में--एक  पापुलर

 एडमिनिस्ट्रेशन  न  तो
 गवाते  मेंट

 साफ़  इंडिया  को  चाहिए  कि  वह  इस  पुराने  परा फ़र नलिया  को

 खत्म  करे

 सोबा  चीज़ें  गवर्नर मेंट  श्राफ  इंडिया  यहां पर  एक  सैल  हो  यूनियन  दैरीटरीस के  बार  में  जिस

 में  दिल्लो  भी  शामिल  है  प्रौढ़  उसके  ऊपर  एक  जिम्मेदार wrest  एक  भ्रच्छे  स्टेट्स  का  ग्रामीण

 अफसर  ही  जो
 कि  सब

 चोरों
 को

 देख  भाल  करे
 ।

 में  चाहता  हू  कि  are  कमिश्नर  की  पोस्ट
 को

 खत्म  कर  दिया  जाए
 ।  यहां पर  जो  सेल  हो  वही  एक  तरह  से  शिव  लप मेंट  कमिशनसं  प्रौर  तमाम  यूनियन

 टैरिटरीज़  sida  तमाम  टे  विनीता  श्राफिससं  उसके  मातहत  काम  करें  ।

 इस  के  साथ  ही  साथ
 में

 यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  बाबजूद इस  बात
 के  कि  होम  मिनिस्टर

 साहब  waar  होते  सभी  बातों  को  सुत  चीज़ों  की  भ्रोर  ध्यान  देते  लेकिन  रोज़मर्रा
 की  तफ़पोल में  जा  नहीं  सकते  हू  क्योंकि  उन  क  पास  इतना  वक्  नहीं  होता  मगर  में  तफसील में
 जाऊं

 वो  में  समझता हूं  कि  सैकड़ों  बातें  ऐसी  होंगे जोकि  तकलीफ  देने  वाली  हों  लेकिन  इस  में  उनका

 कोई  दोष  नहीं  वह  हों  या  कोई  कौर  आदमी  उन  सब  में  प्रा सानी  से  जा  नहीं  सकता

 से  उनकी  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  सकता  इस  वास्ते  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  कोई  एसा  एक
 प्राप्ति  बराहेरास्त  मुक़र्रर  कर  दिया  जाए  जो  पब्लिक  के  एक  पब्लिक  बाडी  के  सामने
 वार

 एक्जीक्यूशन के  लिए  जिम्मेवार  हो  ate  दुसरी  चोरों  के  लिए  जिम्मेवार हो  ।  जब  तक

 एक् सी क्यू शन
 श्राथोरिटी  कार्यान्वित  प्राधिकार  ऐसे  आदमी  के  पास  नहीं  होगी  जो  कि  काम  के  लिए

 सीधा  जिम्मेवार  रोज़मर्रा  की  डिटेल  के  लिए  जिम्मेवार  तब  तक  एडमिनिस्ट्रेशन  ठीक

 तरीके  से
 नहीं  चल  सकती  हूँ

 ।
 दिल्ली

 में  एक  बड़ा  कनफ्यूजन  है  जिसका  दूर  किया  जाना  बहुत

 marae है  ।

 दूसरी बात  में  रजू  केशन
 रिपार्ट

 मेंट
 शर

 रूरल
 रिपार्ट

 मेंट  के  बारे  में  कहना  चाहता  में  चाहता

 हू ंकि
 मेहरबान  करके  इन  दोनों  डिपार्टमेंट्स को  कारपोरेशन  के  हवाले कर  दिया  जाए  चूंकि

 श्री  यें  कारपोरेशन
 के  पास  नहीं हूं  इस  लिए  बेहद  कतिपय  पूजन  है  ।  कहीं  पर  किसी  तरह  के  स्कूल

 पोरेशन
 के

 पास  हूँ  तो  दूसरी  तरह  के  कल  कारपोरेशन  के  बाहर हैं  इसी  तरह  से  goa की  बात  है  |
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 डुनज का काम का  काम  लथ  का  काम  रूरल  ए  रियाज़  में  तो  कारपोरेशन करती  हैँ  ले  किन  अलग  से  उसक  ऊपर

 एक  डिवेलपमेंट  डिपार्टमेंट  है  जिस  के  तमाम  प्लग  से  महकमे  ह  ।  में समझता हूं  कि  यह  ज्यादा  बेहतर

 होगा  डिपार्टमेंट  को  भी  कॉरपोरेशन को  दे  दिया  जाए  ।  वह  चूनी  हुई  बानो  जिम्मेदार  बाडी

 इसको  ज्यादा  अच्छी  तरह  से  कर  सकती  है  झौर सही  तौर  जवाबदेह  भी  हो  सकती  है

 दौर  वह  इसक  साथ  ही  साथ  जो  काम  हैं  वहू  एफिशंटली  )  हो  सकता है  म  उस  कमेटी

 में  बैठा  था  जो  कि  फूल के  ज़माने  में  बनी  थी  ।  उसमें  एडमिनिस्ट्रेशन  के  श्राफिससं  अझोरी  कारपोरेशन

 के  झ्राफिससं भी  थे  ।  दोनों  हो  जिम्मेवारी  को  एक  दूसर  पर  डालने  की  कोशिश  कर  रह ेथे  र  जो

 maa  समस्या थी  Sant  हल  करने  की  किसी  की  भी  तरफ़  से  कोई  कोशिश  नहीं हो  रही

 थी  ।  तो  में  कहना  चाहता  हुं  कि  इस  तरह  का  जो  .  हनीफ  यून  है  यह  खत्म  होना  चाहिये  ।

 दल्ली  कार पो  रेडान
 क

 बारे  में  में  ने  पहले
 भी

 कहा
 था

 ८  अब
 भी

 हूं  कि
 उसके  पास  जो

 फंड्स  वे
 उसकी  जरूरतों

 को
 देखते  हुए  ही  नाकाफी  बहुत  ही कम  हैं

 ।
 आखिर  दल्ली

 से  जो  fa  वसूल  होतें
 कौन

 सा
 ऐसा  महकमा

 हैं
 जिस  पर  वे  खर्च

 दत  क्यों  नहीं  वे  तमाम  के

 तमाम  दिल्‍ली  पर  खं  होत  ।  *  चार  करोड़  के  करीब  यहां  पर  श्राप  टैक्स  वसूल  करते  गवर्नमेंट  श्राफ

 इंडिया  सीधे  वसूल  करता  कयों  नहों  बह  तमाम  का  तमाम  रुपया  दिल्ली  कारपोरेशन को  दे

 दिया  जाता  है  ate  दिल्‍ली  कारपोरेशन  ज्यादा
 बेहतर  इस्तेमाल  कर  क  दिल्‍ली  के  लोगों  की

 ज्यादा  अच्छी  खिदमत  कर  सकती
 ह

 ।  शापने  कुछ  लोन  दिल्‍ली  कारपोरेशन  को  लिबरली  देने  की

 कोशिश की  हू  ।  लॉस  आप देते  हू  जो  वापस  भो देने  होते है  ।  लकिन  जो  ग्रांट  प्राप्ति  तरफ  से

 दी  गई  है  वह  कवल  yo  रुपय  को  ही  दो  गई  में  समझता हूं  कि  दिल्‍ली  की  हालत  को
 दखते

 हुए  यह  ग्रांट  बहुत  ही  कम  है  ।  ara एक  मुक़र्रर  किया  है  जो  इस  सब  चीज़  की
 जांच

 पड़ताल  करेगा  सनौर  बतायेगा कि  क्या  दिया  जाना  चाहिये  लेकिन  मेरी  राय  यह  है  कि  ये  दोनों  महकमें

 रूरल  डिवेलपमेंट
 को  झर  एजुकेशन  का  कारपोरेशन  के  हवाले  कर  दिये  जाने  चाहियें  और  साथ  ही

 साथ  जितने  भी  ८  वीएस  हैँ  वे  भो  तमाम  के  तमाम  कॉरपोरेशन के  हवाले  कर दे  ने  चाहियें  ।

 mad  डिवेलपमेंट माधो  रिटी
 के  बारे  में  कुछ  कहना  शायद  इस  के  मुतालिक

 आपकी  राय  में  कुछ  फरक  आया  हो  मेरा  तजुर्बा  यहा  बताता  है  कि
 डिवेले  कमेंट

 प्रायोरिटी  के

 पास  कोई  काम  नहीं  हैं  झर  अगर  है  भो  तो  वहू  इतना  कम  है  कि  इतना  लम्बा  चौड़ा  जो  स्टाफ  रखा

 हुमा  उसको  रखने  की  कोई  जरूरत  नहीं  ह्  उसके  पास  बहुत ही  कम  काम है  |  इसके  साथ

 साथ  कतफपूशन  भी  होता  है  ।  डिवलेपमैंट  अथोरिटी  शर  कारपोरेशन  के  बीच  में  मुख्तलिफ

 चीज़ों पर  डिफेंस  )  होत  हैं  ।  यह ८ ह सामन  गणना  हों  लेकिन  तमाम क  तमाम

 दिल्‍ली  कारपोरेशन  के  अफसर  शौर  डिले  cae  पाथो  रिटी  के  अफसर  ग्रम्बल करत  हें  शौर  कोशिश

 करते  हू  कि  यह  जो  फर्क  यह  मुनासिब नहीं  है  वह  कारपोरेशन  में  श्री  जाए  ताकि  ज्यादा  से

 ज्यादा  बेहतर  प्रेम  अच्छा  डेवलपमेंट  हो  सके  |

 दिल्‍ली
 के  बारे  में

 म
 दो

 तीन
 चीज़ों  का  खास  तौर  पर  जिक्र  करना  चाहता  हूं

 ।
 वे  हें  इरिगेशन

 झर  ड्रेनेज  के  मसले  ।
 ड्रेनेज  का  मसला  तो  खास  तौर  पर  कई  बार  सामन  पाया है  ।  अजीब

 बात  है
 कि

 दिल्‍ली
 के

 चारों  तरफ  पानी  धूम  रहा  काफी बढ़  रहा  बिजली भी  चारों  तरफ  छाई

 हुई  है  लेकिन  दिल्‍ली  के  गांवों  में  तथा  दिल्‍ली  के  लिए  न  पानी  है  कौर न  बिजली  हे  तो

 बहुत ही  कम  कई  सालों  से  कोशिश  हो  रही  है  कि  रूरल  इल  क्रिटिक  झान  हो  ले  किन  कभी  तक

 एक  गांव  में  थी  बिजली  नहीं  पहुंच  पाई  है
 ।  दिल्‍ली के लोग कहते के  लोग  कहते

 है
 कि  हमार  पड़ोस क  गांवों  में  बिजली

 मौजूद है  लेकिन हम  के  बगैर  इस  के  बारे  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  में  मानता
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 हूं  कियहचीज़  कारपोरेशन  के  पास  afer  प्लानिंग  कमिशन  शौर  इरिगेशन  ale  पावर

 मिनिस्ट्री  की  यह  जिम्मेवारी  है  कि  जो  रूरल  इलैंक्ट्रिफिकेशन के  लिए  सबसिडी है  वह  उसे  जो

 सबसिडी  रूरल  इलैक्ट्रिफिकेशन  के  लिए  रखी  गई  वह  कारपोरेशन  को  दे  ताकि  कारपोरेशन

 तेज़ी के  साथ  रूरल  इलंक्ट्रफिकेशन कर  सके  ।  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन are  तक  यह  बता  नहीं  पा  रहा

 है  कि  दिल्ली  के  लिय  कितने  पानी  की  जरूरत  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  जब  भाखड़ा  केनाल

 जब  भाखड़ा  कैनाल  तो  उस  से  दिल्‍ली  को  पानी  मिल  सकेगा  |  कई  सालों से  यह  को  दिदा  हो  रही

 हैं  यहां  पर  एक  इरिगेशन  tite  हो  जो  कि  सर्वे  कर  के  यह  बताये  कि  दिल्‍ली  के  गांवों  को  इरिगेशन

 के  लिए  कितने  पानी  की  जरूरत  है  ताकि  उस  पानी  का  इंतिजाम  हो  सके  ।  लेकिन कोई  ध्यान  नहीं

 दिया गया  है

 इसी  तरह  से  ड्रेनेज  का  सवाल  है  ।  कई  सालों  से  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  रूरल  ड्रेनेज  से  खेती  को

 काफी  नुक्सान हो  रहा  है
 ।  लेकिन कोई  स्टेप  इस  के  बारे  में  नहीं  लिया  गया  है  ।  कहा  जाता  है  कि

 स्कीम  बन  रही  है  लेकिन  वह  कभी  तक-पूरी  नहीं हो  सकी  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  यह  चीज़  भी

 पि डाइट  होनी  चाहिये  ।

 होम  गाडी के  बारे  में  मैं यह  कहना  चाहता  हूं  fe  जब  यह  एलान  किया  गया कि  होम

 गाड़  यहां  पर  कायम  तो  मैंने  उसका  स्वागत  किया  था  ।  मैं  समझता  हुं  कि  दिल्‍ली  जैसे  दहर

 के  लिए  यह  और  भी  ज्यादा  जरूरी  है  कि  यहां  पर  होम  गार्ड  कायम  की  जाए  ।

 अब  मैँ  बैकवर्ड  क्लासिक  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  |  वैभव डे  क्लासिक  दौड्यूल्डकास्ट

 शेड्यूल  ट्राइ बस  हों  या  दर  ध् न॑पवडं  कम्युनिटी  बावजूद  इस  बात  के  कि  गवर्नमेंट  साफ

 इंडिया  कौर  दूसरी  सूबाई  सरकारों  ने  उनकी  भला ईके  काम  करने  की  कोशिश  ars  लेकिन  जहां

 तक  उन  को  फील  कराने  का  ताल्लुक है  कि  वे  फील  करें  कि  सही  तौर  से  यह  कोशिश की  गई  हैं

 वे  ऐसा  फील  नहीं  करतें  मैं  मानता  हूं  कि  उनके  लिए  सर्विसिस में  fades  है  प्रौढ़  सब  कुछ

 लेकिन  फिर  भी  उनको  यह  फील  नहीं  होता  है  कि  जो  कुछ  उनके  लिए  किया  जा  सकता  है  किया

 जा  रहा  जहां  तक  रिजर्वेशन  का  ताल्लुक  है  आराम  तौर  से  यह  देखा  गया  है  और  मेरा  तजुर्बा  है

 साफ  इंडिया  के  रिकार्ड at सभी  सूबों  में  सभी  का  तजुर्बा  भी  होगा  oak  गवर्नमेंट

 भी  उठा  कर  बाप  देखें  तो  भी  आपको  यही  पता  चलेगा  कि  बैकवर्ड  ब्रासील  के  बहुत  ही  बेहद

 कम  आदमी  रखे  जाते  हैं  उनकी  आबादी  को  देखते हुए
 कौर

 मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा कि
 न

 के
 बराबर

 ही  वे  रखे  जाते  मैं  तो  समझता  हूं  और  मुझे ऐसा  लगता  है  कि  रिज़र्वेशन  का  जो  स्टे चु टरी

 श्राबलीगेशन
 है  इसको  अगर  हटा  दिया  जाए  तो  बेहतर है  |  कहीं  पर  एक  आध  बलाक  रख

 लिया  गया  तो
 रख

 लिया
 गया  वर्ना कोई  रखा  ही  नहीं  जाता  इस  तरह  से  कोई  फायदा  नही ंहैं

 |

 ag  ठीक  है
 कि

 कास्टीज्म  के  खिलाफ  झ्रावाज़  उठाई  जाए  कौर  कहा  जाए  कि  वह  नहीं होना

 चाहियें  ।
 लेकिन  प्राखि  कार  यह  चीज़  कह  देने  से  ही  खत्म  नहीं  हो  सकती  है  ।.  जब  तक  सोशल

 फार्मेसी  नहीं  होता  ,  सोश्यल  श्र  पोलिटिकल पावर  शहरों  जो  रीयल  प्रिवेलेज है  उसको

 ट्रांसफर  नहीं  करते  हैं  बैड  कम्युनीटीस  में  तब  तक  कास्टीज्स की  जो  बात  है  यह  सिफ  ऊपर तक  ही

 रहने  वाली  तकरीरों  तक  ही  महदूद  रहने  वाली  नीचे  नहीं  उतर  सकती  है  ।  लोग  कहते हैं  कि

 एक  तरह  की  कास्ट  ने  ही  सब  चीज़ों  पर  कब्जा  किया  हुआ  है  भ्र  बाकी  जो  मांगते  उनको  कहा

 जाता है  कि  वे  गलत  बात  कर  रहे  इस  वास्ते  यह  जरूरी  हैं  कि  पोलिटिकल ,  सोशल
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 नोमिक  पावर  नीचे  तक  परमियेट  कर  दी  जाए  कौर  इस  के  लिये  ज्यादा  से  ज्यादा स्टेप  उठायें  जायें  ।

 यह  साफ ़है  कि  सर्विसिस  में  उनको  पुरी  जगहें  नहीं  मिलीं  जबाब  देने  को  चाहें  दे  दें  लेकिन यह

 चीज़  बिलकूल  साफ है  ।

 श्री  मैं  एजुकेशन  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  प्लान  में  गह बात  की  जा  रही  है  कि  शायद

 एजुकेशन  फ्री कर  दी  में  समझता  हूँ  कि  सब  के  लिये  नहीं  तो  एक  खास  आमदनी ,  मंथली

 आमदनी  जिसकी  हो  और  वह  कम  हो--मैं  कोई  सीमा  मुक़र्रर  नहीं  करूंगा  इतना  जरूर

 कहूंगा कि  सारे  हिन्दुस्तान में  जो  तालीम  चाहे  वह  स्कूल  की  कालेज की  टैक्नीकल

 तालीम  हो  ,  वह  उस  खास  आमदनी  तक  बाले  लोगों  के  लिये  ana  कर  दी  जाये
 ।

 इस  से

 उसकी  अक... 3 बेववडनस  को  दूर  करने  में  काफी  मदद  मिल  सकती  है  र  साथ ही  साय  जो  कास्टीज्म है

 वह  भी  काफी  हद  तक  दूर  हो  सकती  है  ।

 दूसरी बात  इसी  सिलसिले में  मैं  हैंडीक्राफूटस  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  इस  में  कोई  शाक  नहीं

 है  कि  हैंडीक्राफूटस वगैरह  के  लिये  काफी  कोविद हो  रही  है  ,  उसको  काफी  बढ़ावा  दिया  जा  रहा

 लेकिन  उस  के  लिये  खास  रकम  रिज़र्व  करने  की  जरूरत है  ।  मे  रे  पास  जो  लोग  रिज़वान  की  बात  को

 लें  कर  आत ेहूं  और  कहते  हैं  कि  उन्हें  फलां  जगह  जोकि  उनको  जानी  चाहिये  नहीं  रखा

 गया  दौर
 इसकी  शिकायत  करते  हैं  तो  मैं  कहा  करता  हूं  कि  डिमांड  करो  फ्री  एजुकेशन के  लिये

 पुरी  ग्रा जा दी  के  साथ  उन  को  रुपये  की  कर्जों  के  रूप  सब्सिडी  के  रूप  में  दी  जाय  ताकि  उन  का

 इकानामिक  झपल्निफूट  हो  सके  |

 एक  बात  की  शिकायत  बहुत  की  जाती  ।  हिन्दुस्तान के  एक  हिस्से  से  दूसरे  हिस्से  तक

 मुझे  बहुत  से  लोगों  से  मिलने  का  मौका  मिला  है  ।  सब  लोग  पूछते  हैँ  कि  बैकवर्ड  क्लासेस  कमिशन  की

 जो  रिपोर्ट  है  वहू  सामने  करा  चुकी  हैं  तो  गवर्नमेंट  उस.के  ऊपर  फैसला  क्यों  नहीं  करती  पार्लियामेंट

 के  झज्जर  उस  पर  क्यों  बहस  नहीं  होती
 ?

 उस  की  बातें  गलत  मुझे भी  उसकी  बहुत सी

 बातो ंसे  नाइतफाकी  तो  गवर्नमेंट  दुसरा  च्  क्लासेस  कमिशन  मुक़र्रर  करे  ।  हमारे

 क, क झ्न्दर उस उस  की  यह  रिस्पांसिबिलिटी है  ।  वह  दूसरा  कमीशन  करे  हम  को  उस

 पर  बहस  करने का  मौका  दे  ताकि  उस  पर  सही  सेशन्स  एक  गलत  जलवा  हिन्दुस्तान

 में  फैलता  जाय  तो  यह  मुनासिब  नहीं  हैं  ।  मैं  दरख्वास्त  करूंगा  कि  ग  aga  कमीशन

 की  रिपोर्ट  के  बारे  में  गवर्नमेंट  कोई  डेफिनेट  फैसला

 इन  दादों  के  साथ  जो  मिनिस्ट्री  की  डिमांड्स  हैं  मैं  उन  का  को  सपोर्ट  करता हूं  ।

 श्री  फ्रेंक  मन्थनी (  नाम  निर्देशित भारतीय  )  :  मेरा  कटौती  प्रस्ताव  संविधान के

 अनुच्छेद  ३०  के
 1...

 अल्प  संख्यकों  को  दिये  गये  अधिकारों  के  स्पष्टीकरण की  म्रावव्यकता  के

 संबंध  में है
 ।

 इस  अनुच्छेद में  भाषा
 a

 धर्म  सम्बन्धी  अल्प  संख्यकों  को  अधिकार दिया  गया  है  कि

 वे  ara  पसंद
 की  शैक्षणिक  संस्थायें  स्थापित  कर  सकते  हैं  ।  उसी  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  सरकार

 इन  संस्थाश्रों के साथ के  साथ
 किसी

 प्रकार  का  भेद  अब  नहीं  करेगी ?

 मूल  wast  में
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 हमारे  राष्ट्रपति  ने  केरल  शिक्षा  विधेयक  को  विचार  के  लिये  उच्चतम  न्यायालय को  सौंपा

 ।  लेकिन  उसे  बड़े  ही  प्रतिचार  पूर्ण  ढंग  से  सौंपा  गया  था  ।  उस  विधेयक  की  जो  व्यवस्था यें

 थी  उन  पर  विकार  करने के  लिये  उच्चतम  न्यायालय  से  कहा  हीਂ  नहीं  गया  था  ।  दूसरी

 बड़ी  खामी यह  थी  कि  उन  पर  अनुच्छेद  १४  कौर ३०  (१)  की  रोशनी  में  विचार  करनें  के  लिये

 कहा  गया  था  ।

 गृह-कार्य  मंत्री  जानते  हैं  कि  अल्पसंख्यकों  को  सब  से  अधिक  ब्राह्मण  अनुच्छेद  ३० (  १)

 बल्कि  ३०(२)  के  अन्तर्गत दिया  गया  है  ।  भेद  न  करनें  की  बात  उसी  में  कही  गई  है
 ।

 इस  प्रकार  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  विचार  किये  जाने  का  दायरा  बहुत  ही  तंग  बना  दिया  गया  था
 |

 बांग्ल-भारतीयों के  अधिकारों  रक्षा  करने  में  तो  fas  इसी  लिये  उच्चतम  न्यायालय  में  सफल

 gar  कि  अनुच्छेद  ३३६ के  अन्तर्गत  ait  को  अलग  से  गारंटी दी  गई  थी  ।  उच्चतम

 न्यायालय ने  भ्रांगल-भारतीयों  की  शिक्षा  संस्थानों पर  लगे  सभी  प्रतिवादी  को  water  घोषित  कर  दिया

 है  ।
 लेकिन  अन्य  भ्रमण  संख्यकों का  कया  होगा

 ?
 हमारे  देश  में  कम  से  कम  १४५  करोड़ जनता  भाषा

 झर  धर्मं  सम्बन्धी  अल्प  संख्यकों की  है  |

 में  उच्चतम  न्यायालय  से  कहा था  कि  वह  इस  पर  विचार  करने  से  इसलिये  इन्कार  कर  दे  कि

 उसके  लिये  अधिक  नहीं  छोड़ी  गई  है  ।  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  ने  अनुच्छेद  ३०  (2)  पर

 विचार  किये  बिना  ही  श्रनुल्छेद  ३०(१)  को  ही  देख  कर  भ्र पना  निर्णय  दे  दिया  है  ।  इसलिये

 मेंने  अपना  कटौती  प्रस्ताव  रखा  हूँ  कि  ३०  का  मंशा  स्पष्ट  रूप  से  हमारे  सामने  रखा  जाये
 |

 अब  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  यह  परिस्थिति पैदा  हो  गई  है  कि  यदि  कोई

 सरकार  अल्पसंख्यकों  के  किसी  स्कूल  को  एक  नया  पेसा  भी  सहायता  के  रूप में  देती  तो  वह  उस

 स्कूल पर  |  प्त  लाद  सकती  है  ।  वह  भ्रध्यापकों की  श्रह्देतायें भी  निश्चित  कर  सकती हे

 सकल  की  फीस  भी  ।

 इस  निर्णाय के  श्रबुसार  ,  यदि  ऐसे  स्कूल  को  एक  पैसा  भी  सहायता  मिलती  हैं  तो  उस  स्कूल  को

 सभी
 अध्यापकों  की  fratiea  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  उसे  जिले  के  लिये  निर्धारित  अध्यापकों की

 तालिका में  से  ही  करनी  पड़ेगी ।

 इसका  नतीजा  यह  है  कि  आंग्ल-भारतीय  अल्पसंख्यकों  के  दिल्‍ली-स्थित  एक  स्कूल--रैक

 मन्थनी  स्कूल  दिल्‍ली  जिले  की  तालिका  से  ही  श्रध्यापक नियुक्त  करने  पड़ते  हैं  ;  te  हम

 यहां  सुयोग्य  wears  न  भी  मिलें  |

 इस  निर्णय  के
 अल्प-संख्याओं  के  स्कूलों  को  सरकार  की  इच्छा  के  अनुसार

 ही
 अन्य

 east का  वेतन-क्रम  रखता  पड़ेगा  ।  इसका  नतीजा  यह  हैं  कि  दिल्ली  राज्य में  अल्प  संख्यकों
 के

 जितने
 भी

 स्कूलों  को  थोड़ी  भी  सरकारी  सहायता  मिलती
 वे  झपने  भ्रध्यापकों  के

 g=— hho

 रुपये  से  अधिक  नॉटी  दे  सकत
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 उच्चतम  न्यायालय  के  प्रति  पुरा  सम्मान  रखते  कहता  हूँ  कि  उसकी  राय  ग़लत  है  ।

 उस  ग़लती  की  वजह  यही  है
 कि

 राष्ट्रपति  ने  यह  मामला  सौंपते  समय  उसके  लिये  पूरी  गुंजाइश  ही  नहीं

 छोड़ी  इस  से  अनुच्छेद  ३०  (2)  की  व्यवस्था  तो  बिल्कुल  बेकार  बन  गई  हैं  ।

 इसका  मतलब  तो  यहीਂ  निकलता  है  कि  यदि  झ्र-संख्यक जनता  मूल-भूत  अधिकारों
 का

 प्रयोंग करना  तो  उसे  सरकार  से  एक  कौड़ी  की  भी  मदद  नहीं  लेनी  चाहिये  ।  कौर  इधर  सरकार

 के  पास  भी  इतने  संसाधन  नहीं  हैं  कि  वह  निःशुल्क  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा  की  व्यवस्था  कर  सके
 ।

 तब  भ्र नि वाये  प्राथमिक  दिक्षा  जायेगी  कैसे  ?

 तब  अनुच्छेद  ३०  (%)  की  इस  व्यवस्था  का  क्या  मतलब  है
 कि

 अल्प-संख्यक  जनता  अपनी

 पसंद  के  स्कूल  चला  सकती हैं  ?

 संविधान दारों  का  यह  मंशा  नहीं था  ।  इंगलैंड  ake  अमरीका में  जनता  को  यह  मूल  भूत

 अधिकार  मिला  gar  है  कि  संभी  नागरिक  भ्र पनी  इच्छानुसार  भ्र पने  बच्चों  को  अपनी  पसंद  की  शिक्षा
 दे  सकते  हमारे  यहां  भी  यह  अधिकार तो  दे  दिया  गया  लेकिन  सहायता के

 साथ

 लगाई  गई  दस्तों  ने  उसे  निरर्थक  बना  दिया  इसीलिये  मैं  निर्णय  को  ग़लत कहता  हूं  |

 मैं  यह  नहीं  कहता
 कि

 wer  संख्यकों  को  अपने  पसंद  के  स्कूल  चलाने  के  नाम  पर  मन  मानी  करने

 दी  लेकिन  राज्य  सरकार को  उनकी  उचित  पसंद  को  तो  मानना  ही  चाहिए  ।  इसीलिये

 अनुच्छेद  ३०(२)  में  कहा  गया  है  कि  राज्य-सरकार  अल्पसंख्यकों के  स्कूलों  को  सहायता  देने
 के

 मामले  में  भेद-भाव नहीं  कर  सकती  ।

 Stas की  व्याख्या इस  प्रकार  की
 जानी  चाहिये  कि

 वह  अन्य  व्यवस्थाओं से  मेल
 खा

 सके  |
 उच्चतम  न्यायालय  के  निणंय  में  अनुच्छेद  ३०  (2)  की  भावना  को  बिलकुल  अन्त दस  कर

 दिया गया  है  ।

 इस  निर्णय  के  श्रतुसार  यदि  अल्पसंख्यकों  का  कोई  स्कूल  पसंद  का  चुनाव करना  चाहे  तो

 उसे  सरकारी  सहायता  नहीं  लेनी  चाहिये
 |

 यह  तो  सहायता  देने  में  भेद-भाव  करना  न्  ।

 कारों  का  यह  नहीं  था  ।

 मैं  चाहता  हूं
 कि

 म(/ननीय  गृह-कार्य  मंत्री  इस  पर  गौर  करें  शर  अनुच्छेद  ३०  (2)  का

 करण  करें  |  इसका  स्पष्ट  करण  अवश्य  है  ।

 श्री  ar  (  निजामाबाद  )  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मैं  गृह-मंत्रालय का  ध्यान  इस  समस्या  की

 ax  खींचना  चाहता  हूं
 कि  पहले  कभी

 पैदा  नहीं  हुई
 श्र

 मेरे  स्याल  में  उस  के  बारे  में  ज्यादा
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 पता  भीਂ  नहीं  होगा  ।  स्टेट्स  रि्ार्गेनाइजेदान  कमिशन  (  राज्य  पुनर्गठन  आयोग  )  ने  कुछ

 लिंग्विस्टिक ग्रूप  रखे  थे
 ।

 मैँ  उनका  अन बाद न्यय  भाषा वार  ग्रूप  करना  चाहता हुं  ।  मैं  इस  विषय  में
 बोलने

 के  लिये  अपने  श्राप
 को

 इस  लिये  उपयुक्त  पाता  हूं
 कि  स्टेट्स  रिग्रार्गेनाइजेशन  का  जो

 सम्बन्ध

 रहा  है  वह  भूतपूर्व  हैदराबाद  राज्य  से  विशेष रहा  है  ।  वहां  का  रहने  वाला  होने  की  वजह

 प्रतिवेदन को  समझ  कर  कौर  बहुत  नजदीक  से  अध्ययन  करने  के  कारण  मैं  समझता  हूं  कि
 इस

 के
 ऊपर

 ध्यान  दिलाना  मेरे  लिये  बहुत  झ्रावश्यक होगा  ।  पुनर्रचना  के  पुर्व  हैदराबाद  राज्य  में  तीन  भाषायें

 बोली  जाती
 ae  इस  की  वजह  से  काफी  कठिनाई  मालूम  होती  लेकिन  पुनर्रचना के  बाद

 जो  नये  प्रकार के  राज्य  बने  उनके  कारण  हमारे  देश  की  जनता  को  बहुत  बड़ी  संख्या  ४५
 या

 ९९  परसेन्ट  तक  की संख्या  में  काफी  लाभ  हुआ  ।  उम  को  अपनी  भाषा  में  अपना  सारा  कारोबार

 करने
 की  सहूलियत पैदा  हुई  ।  यह  एक  वहुत  बड़ा  लाभ

 था
 शौर  इसको  सब  तरफ  देखा

 क्या  ग्राहक  क्या  बम्बई  कया  जो  भीਂ  भाग  वहां  गये  हैं  वे  भी  इस  लाभ  को  देख  रहे

 हैं  ।  झगर  उन्हें  कूछ  छोटी  सोटी  कठिनाइयां  मालूम  हुई  या  उलझनें  मालूम  हुई  तो  मैं  समझता  हुं
 कि

 ae  सिर्फ  कुछ  समय  के  लिये  ही  हैं  कौर  थोड़े  दिनों  में  वे
 लोग

 उन  को  भूल  जायेंगे  |  मुझे  पूरा  विश्वास

 है  कि  पांच  या  दस  साल  बाद  वे  उन  कठिनाइयों  को  जरा  भी  महसूस  नहीं  करेंगे  भ्रमों

 स्थान पर  वे  पुरी  तरह  से  तरक़्की  के  काम  करते चले  जायेंगे  |

 यह  सब  कहने  के  बाद  जो  एक  चीज  पैदा  हुई  है  उस  की  तरफ  मैं  ध्यान  दिलाना चाहता  हूं  ।
 जब

 भी  कभी  दो  wad  एक  जगह  सिलती हैं  तो  वहां  पर  कोई  लकीर  खींचना  संभव  नहीं  होता  जहां  पर

 कि  यह  कहा  जा  सके  कि  इस  जगह  पर  एक  भाषा  बन्द  हो  जाती  न्भ्वा  दूसरी  भाषा  शुरू  हो  जाती है
 |

 एक  बेल्ट  होती  हिस्सा  या  चेटी  होतीਂ  है  जिस  क  अन्दर  दोनों  wes  लगभग  समानता क

 साथ  बोली जाती  है  ।  पिछले  जनरल  एलेक्शन  के  समय  एक  जीव  सा  तजुर्वा  हुमा  ।  मेरे  निर्वाचन

 क्षेत्र  में  एक  हिस्सा  ऐसा  था  जहां  अलग  शौर  कन्नड़  तीनों  भाषायें
 बोली  जाती  थीं  ।

 प्रायः

 यह  gar  fe  जब  हम  लोग  भ्र पने  निर्वाचन  कार्य  में  गये  तो  हस  में  से  किसी  ने  तेलगू  में  बाते किसी

 ने  मराठी में  बात  की  किसी  ने  कन्नड़ में  बात  की  वहां के  लोगों  से  ।  जहां  पर  भी  हम  गये  वहां

 क
 लोग

 न
 सिफ  तीनों  भाषा  समझ  लेते  थे  जिन्होंने  उन  से  मराठी  में  बात

 की
 उन  को  उन्होंने

 ्  मे  जबाब  जिन्होंने  dar  में  बात की  उन  से  तैलमुद  ara  की  जिन्होंने  कन्नड

 में  बात  की  उन  से  उन्होंने  कन्नड़  में  उन  का  जबाब  दिया  ।  हम  ने  उन  से  पूछा  कि  आखिर  तुम  तीन
 तीन

 भाषायें  कैसे  सीख  पाये  क्योंकि  हम  लोग  जो  एक  भाषा  जानते  हैं  उन  को  दूसरी  भाषा  के
 सील

 में

 कठिनाई  मालूम  होती  है
 ।  उन्होंन कहा  कि  हम  ने  यह  कैसे  किया  इस  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता है

 |

 स्थायी  तौर  पर  हम  ने  उन  भाषियों  को  सुना  और  सीखा  ।  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  हमारे देश

 के
 प्रकार  कोई  एसी  लकीर  नहीं  खींची जा  सकती  जहां  पर  हम  यह  कह  सकें

 कि
 यहां  पर

 फलां  भाषा

 खत्म हो  जाती  हूँ  ae  दूसरी  भाषा  शुरू  हो  जाती  है
 |

 यह  समस्या जो  है  उसकी
 तरफ

 हमारे  स्टेट्स

 रिभार्गनाइजदान कमिशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  क  पैरा  ka A में  खास  तौर  ध्यान  दिलाया  था
 ।

 उस
 में

 उन्होंने कहा  कि  विभिन्न  भाषियों  के  जोनों  के  बीच-बीच में  कई  दो  भाषीय  क्षेत्र  हैं  ।

 जो  एक  भाषा  बोलने वाले  यानी  यूनिलिंग्वल  में  दूसरी  भाषा  बोलने  वाले

 लोग  हैँ  उनकी  बातें  तो  मैं  बाद  में  पहले मै  इसका  जिक्र  करना  चाहता हूं
 कि  arses

 ऊपर  जहां  पर  कि  सीमा  होती  वहां  पर  दोनों  भाषियों  के  बोलने  वाले  लोग  मौजूद  होते  हैं
 ।

 पहले

 चूंकि  दोनों  भाषियों  के  बोलने  वाले  लोग  होते  थे  एक  जगह  पर  इस
 लिये

 विशेष  कर
 शैक्षणिक

 संस्थाओं  में  दोनों  भाषायें  चलती  थीं
 ।

 ऐसे  कई  तहसील  कौर  ताल्लुक  के  गांव  थे  जहां  मराठी  हाई

 स्कूल  थे  कौर  साथ ही  साथ  तेलुगू  के  भी  हाई  स्कूल  थे  या  जहां  पर  कन्नड़  हाई  स्कूल  भी  थे  भ्र
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 श्री

 साथ  ही  साथ  मराठी  हाई  स्कूल  थे  ।  स्टेट्स  रिभ्रार्गेनाइजेशन के  बाद  यह  हुआ  कि  जो  भाग  जिंस

 हिस्से  में  चला  उस  मे  उसने  अपनी  भाषा  क  हाई  स्कूल तो  कायम  रक्खे  शर  दुसरी  भाषाओं

 के  हाई  बन्द  कर  दिये  ।  ae  wae  अपनी  भाषा  का  हाई  स्कूल  नहीं  था  तो  पहले  जिस

 भाषा  का सकल था  उस  को  ही  प्यार  भाषा  के  सकल  में  परिवर्तित  कर  दिया  ।  बाप  कल्पना

 एक  बच्चा  नवें  था  दसवें  क्लास  में  पढ़ता  उसकी  मातृ  भाषा  एक  विशेष  भाषा  मराठी

 हो  या  तेलुगू  उस  में  वह  पढ़  कर  कराया  है  ।  एकाएक  १लोਂ  नवम्बर  की  तारीख  श्रान्त  है
 कौर

 उस  से  कहा  जाता  है  कि  wa  तक  चाहे  तुम  मराठी  में  पढ़  रहे  हो  लेकिन  जब  उसके  बजाय  तुम  तेलगू  में

 पढ़ना  होगा  या  कन्नड़  में  पढ़ना  तो  क्या  हम  होगा ?  यह  नहीं  कि  वह  बच्चा  उस  भाषा  को

 बिल्कुल  नहीं  जानता  लेकिन यह  स्पष्ट है  कि
 उस  भाषा को  बहुत  थोड़ा  जानता  इस  लिये

 उसे
 काफी  हुई  है  ।  उस  सुविधा  को  काफी  आसानी  से  दूर  किया

 जा  सकता  था

 राष्ट्रीय  भावना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  यह  उम्मीद  रखता
 था  कि  जहां  पर  इस  प्रकार की

 farert  संस्थायें  मौजूद  सरकारी  हाई  स्कूल  मौजूद  उन  को  कायम  जायेगा  और

 वहां  की  प्रादेशिक भाषा  की  शिक्षा  संस्था  नहीं  है  तो  उस  को  स्थापित  किया  जायेगा  ।  खुद  मेरे ही

 निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  भाग  ऐसा  है  जो  तकरीबन  मराठी  बोलता  है  झर  वह  झांन्घ्न  प्रदेश  में  प्राया  है  |

 वह  छोटा  सा  हिस्सा  RY,  ३०  गांवों का  मराठी  बोलने  वाला  बाकी  का  सारा  हिस्सा  तेलगू

 बोलने  चाला
 ७०  फी  सदी

 से  ज्यादा  हिस्स  तेलगू  बोलने  वालों  का
 था

 कौर  इस  लिये  वह  तलब

 के  हिस्से में  पाया  ।  खद  मराठी  बोलन  वाले  उसे  नाराज  नहीं  खुश  लेकिन वहां  जी  स्कूल

 ि  भरा  गये  उन  में  मीडियम साफ  शिक्षा का  माध्यम  बदल  कर  मराठी से  तेलगू  हो  गया

 इस की  वजह  से  वहुत  भ्र सुविधा पदा  हुई  ।  न  सिर्फ  बच्चों को  बल्कि
 बच्चों

 से
 ज्यादा  असुविधा

 पैदा  हुई  शिक्षकों को  ।  एक  चीज़  तो  इस  के  भ्रमर  यह  पैदा  हुई  ।

 दूसरी  बात  का  जिक्र  इस  पैराग्राफ  में  किया  गया  है  कि  हर  भाषा  क  क्षेत्र  के  अन्दर  कुछ  ऐसे  स्थान

 होत  हैँ  जो  दूसरी  भाषाओं  के  न  माप  जा  सकते  हैं  ।  ऐतिहासिक कारणों  से  हमारे  कुछ  ऐसे

 स्थान हैं  जिन  के  लिय  यह  कहना  मुश्किल  होता  है  कि  वे  किस  भाषा  क  स्थान  ट्  उदाहरण के  तौर  पर

 मेँ  दाहर  बीर  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  ।  बीदर  को  श्राप  जानते  दक्षिण  की  दिल्‍ली  कहा

 जाता  था  ।  ऐतिहासिक  दृष्टि  से  यह  सम्पन्न  दाहर  रहा  है  शरर  बहुत  दिनों  तक  एक  बड़े  साम्राज्य  की

 राजधानी रहा  है  ।  इस  शहर  क  झज्जर  स्थायी  तौर  पर  मराठी  बोलने  वालों  कन्नड़  बोलने  वालों

 ते  लग  बोलने  वालों  का  कौर  उद  बोलने  वालों  को  काफ़ी  बड़ा  स्थान  किसी  एक  भाषा  बोलने

 वालों  की  इतनी  संख्या  नहीं  हैं  जो  कि  कहा  जा  सके  कि  इसकी  भेजा  रिटी  है  ।  यह  शहर  मैसूर में
 चला  गया  ।  कोई  बात  नहीं  लेकिन होता  क्या  है  ।  उस  दहर  को  परिस्थिति ऐसी  है  कि  उस  से

 कंवल  साढ़े तीन  मील  पर  ग्रान्ट्स  देश  की  सीमा  प्रारम्भ  होती  इसलिये  वहां  तेलगू  बोलने  वालों  की

 संख्या  काफ़ी  है  ।  पास  महाराष्ट्र की  सीमा है  ।  इसलिये  मराठी  बोलने  वालों  की  संख्या  भी  काफी

 पर  इसी  तरह  से  कन्नड़  शर  उर्द  बोलन  वालों  की  संख्या  भी  काफी  है  ।  लेकिन वहां  यह  होता  है

 कि  शैक्षणिक  संस्था की  भाषा  को  एक  दम  बदल  दिया  जाता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  वह  भाष  भा  वहां

 लोकप्रिय नहीं  लेकिन  एक  दम  इतना  बड़ा  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता नहों  थी  ।  होना  यह

 चाहिये था  कि  जहां  भी  जो  शैक्षणिक  संस्थायें  पहले  से  जिन  भाषाओं  में  चल  रही  थों  उन्हों  भाषाओं

 म॑  चलती  रहने  दी
 जाती  कौर उस  राज्य  की  भाषा  के  नये  हाई  स्कूल  खोल  दिये  जाते  तो  बहुत

 झा  होता  ||
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 एक  बात  म  कौर  स्पष्ट कर  देना  चाहता हूं  ।  म  ने  यह  पहले  भी  कहा  है  कि  यहां  कोई  समस्या

 पैदा  नहीं  हुई  है  उसका  दा  न  होना  ही  हमारे  लिए  अच्छा  लेकिन  फिर  भी  अगर  कहीं  कुछ

 दुःख  या  as  होता  हूँ  तो  उसको  दूर  करन  का  काम  हम  लोगों  के  ऊपर  होना  चाहिये
 |

 जब  पुनर्रचना

 का  काम  किया  जा  रहा  था  तो  यह  बात  सोची  गयी  थी  और  हर  जगह  के  लिये  अलग  अलग  व्यवस्था  की

 गयी थीं  ।  जहां तक  हैदराबाद  का  सम्बन्ध हैं  वहां  यह  सोचा  गया  था  कि  जो  रेवेन्यू  सरकिल  gs  उसको

 एक  इकाई  माना  जाये  उस  भाग  में  ७०  प्रतिशत  लोग  एक  भाषा  के  बोलन  वालें हों  तो  उसको

 उस  भाषा  बोलने  वाले  जिले  के  साथ  चला  जाना  ऐसा  न  हो  तो  उस  भाग  को  उस  तालक

 के  साथ  जाना  चाहिये  जहां  कि  उसका  जाना  निश्चित  किया  जाये  ।  इस  नियम  से  भ्रच्छा काम  हुमा  ।

 श्राप  देखेंगे  कि  हैदराबाद  असेम्बली  में  इस
 विषय

 पर  जो  विवाद  gar  वह  बहुत  अच्छा हुआ  कोई

 जहर  नहीं  उगला  गया  सनौर  सारा  काम  मिठास  से
 ।
 पी  नहीं  बल्कि  वह  भाग  जो

 कि  एक  मराठी

 जिले में  था  ,  जिसका  निर्वाचित सदस्य  मराठी  बोलने  वाला  था  ,  उसने खद  कहा  कि  इस  भाग  के

 ७०  प्रतिशत  से  ज्यादा  लोग  चूंकि  तेलग  बोलने  वाले  हैं  इस  लिए  यह  भाग  श्रीनगर  प्रदेश  जाना

 चाहिये  ।  कौर मे  आपसे  यह  भी  करता  हूं  कि  बहुत  दिनों  तक  हमें  यह  पता  नहीं  था  कि  यह  भाग

 विद्वेष  कर  ते  लगू  बोलने  वाला  भाग  है
 ।  तब  इतने  मिठास  के  साथ  यह  सारा  काम  हुआ

 ।  लेकिन

 उसक  बाद  अब  हम
 देखते  हूँ  कि  इन  छोटी  छोटीਂ  की  वजह  से  बदमज़गी  पैदा  हुई  इस  से  लोगों

 म
 रंजिश

 पदा
 हुई  ate  उसकी  वजह  से  समस्या  पैदा  जो  मैँ  झपक  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 जिस  भाग  की  मै  बात  कर  रहा  हूं  वह  कुछ  तो  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंहै  र  कुछ  उसके  बाहर  है

 वहां  गया  ।  वहां  के  लोगों  ने  हेम  से  कहा  कि  areas इस  में  शंका  है  कि  हमारे  साथ

 है  या  नहीं  तब  तो  दूसरी  बात  लेकिन  जब  श्राप  देखते  हैं  कि  एक  हिस्सा  ऐसा  है  कि  जो  किसी

 वजह  से  ऐसे  भाग  से  मिला  दिया  गया  है  जिस  से  भाषा  के  लिहाज  से  नहीं  मिलना  चाहिए  तब तो

 उस  भ्र न्याय कीਂ  तरफ  आपको  बगर  हमार  आन्दोलन  किये  या  बगर  हमारे  मांग  ध्यान  देना  चाहिये

 था  ।  लेकिन  इस  प्रकार की  कोई  कार्यवाही होती  दिखाई  नहीं  देती  ।  इसका  कारण  क्या  है
 ?

 इसका  कारण  यह  हँ  कि  इस  समस्या  को  पुनः  खोलने का  काम  कोई  प्रश्न  ऊपर  नहीं  लेना  चाहता  ।

 हर  एक  आदमी  समझता  है  कि  न  मालूम  इसकी  वजह  से  क्या  संकट  झंझट  दा  हो  जायेगा  कौन
 सा  जहर  निकलेगा  जो  हम  पीना  पड़ेगा  ।  इसलिए  इसकी  जिम्मेदारी  किसी  के  ऊपर  नहीं  डाली  गयी

 शर
 म॑  समझता  हूं  कि  यह  भ्रच्छा  ही  sar  ।  क्योंकि  अगर  किसी  के  ऊपर  यह  जिम्मेदारी  डाली  जाती

 तो
 उसे  परेशानी  होती  ।  लेकिन  च  कि  वहां  पर  लोगों  की  यह  शिकायत  इसलिये  मे  चाहता हूं  कि

 जब  तक  एक  समस्या का  रूप  न  ले  पाव  तभी  तक  हमको  इसकी  तरफ  ध्यान  देकर  इस  शिकायत

 को  दूर  कर  देना  चाहिय े।

 हैदराबाद मे  एक  श्र  मच्छी  चीज़  हुई  है  वहां  पर  स्टैटिस्टिक्स
 विभाग  को  यह  काम  दिया

 गया  था  कि  व॒  एक  एक  ताल्लुका  तहसील  के  अन्दर  ही  नहीं  बल्कि  एक  एक  गांव में  जा  कर

 पता  लगाव  कि  वहां  किन  भाषाओं  के  बोलन  वालों  की  ज्यादा  संख्या  मगर  किसी  गांव  मे
 किसी  भाषा

 के
 बोलन  वाले  ४५०  प्रतिशत

 से
 ज्यादा

 हों  तो  मारजिन में  एक  विशेष  रंग  से  निशान

 लगा  दें
 ।  मराठी

 के  लिये  एक  रंग
 रखा

 तेलगू  के  लिये  दूसरा  रंग  रखा  कन्नड़ के  लिए

 तीसरा  रंग
 रखा  गया

 ai  उर्दू
 के  लिए  चौथा  रंग  रखा  गया  ।  ऐसे  गांवों  के  लिये  जहां  किसी

 भाषा
 की  मैँ

 जारिटी  न
 हो  पांचवां  रंग  रखा  गया  ।  इस  प्रकार वहां  भाषा  की  जांच की  गयी  ।  लेकिन

 फिर
 भी

 हम
 ३

 खत  हूँ  कि  कुछ  तहसीलों में  बीस  बीस  पच्चीस  पच्चीस  ऐसे  गांव  एक  साथ  झा  गये  हैँ

 जो  भिन्न  भिन्न  भाषा  बोलने  वाले  हैं  ।

 उनको  दूसरे  ताल्लुक़  में  जाना  चाहिये
 था  ।

 लेकिन  उस  यह  डर  लग  रहा  था  कि

 प्यार  इस
 मामले  की

 गहराई  में  जायें  तो  कहीं  रंजिश  पदा  न  हो  जाये  कौर  मिठास  भंग  त  हो
 जायें  ।  इसलिये  उनको  रोकने  की  कोशिश  की  गयी  ।  लेती  परिणाम  यह  gat  कि  इस  वजह
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 a  कद्रंजिश  हो  गयी  ।  मगर  इस  atest  को  ae  लिपिस्टिक  साइतारिटीज़  तो  अच्दा

 नहीं  होगा  ।  उससे  कठिनाई  पैदा  होगी  ate  में  समझता  हं  उन  कठिनाइयों  का  स्टे  स

 गेनाइजेशन  कमीशन  ने  अपनी  feats  के  पैरा  wre  alt  ७६८  में  जिक्र  किया  है  कौर  कहा हैं

 कि  इन  भाषा वार  समुदायों  को  यह  नन  नहीं  ठाना  चाहिये  क्योंकि इससे  उनका  खुद  नुकसान

 हो  सकता  है  तो  में  यह  चाहता  हूं  कि  we  ठीक  हैं  थे  लोंग  इस  बात  को  न उठायें  लेकिन

 हमको  इस  चीज़  को  देखना  चाहिये  ।

 मेरी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बड़े  जिम्मेदार  लोगो ंसे  बात  हुई  कौर  वे  इस  चीज
 मानते

 हैंकि  हमें  दूसरी  भाषा  बोलने  वालों  के  साथ  बहुत  उदारता  का  व्यवहार  करना  चाहिए

 लेकिन  जब  कायदे  कानून  वगैरह  को  देखते हैं  तो  ऐसी  कोई  चीज  नहीं  दिखायी  देती ।  में

 समझता हूं  कि  जो  हमारे  सर्विस  रूल्स  हैं  उनमें  हमें  एक  यह  रूल  रखता  चाहिए  कि  जो  लोग

 सर्विस  में  लिए  जायें  वे  वहां  बोली  जानें  वाली  भाषा  तो  जानें  पर  जो  दूसरी  भाषा
 भी

 जानते हो  उनको  प्रिफरेंस  दिया  इससे  वे  दूसरी  भाषा  भी  सीखेंगे  शर  उनकों
 फायदा

 भी  होगा  जो  दो  भाषायें  जानते  मैं  समझता ह  कि  इस  पर
 ध्यान

 दिया  जायेगा
 |

 मैं  समझता  कि जो  जोनल  कारउंसिल्स  बनी हैं  उनसे  हमारी  समस्यायें  सुलझेंगी

 लेकिन  जिस  भाग  की  तरफ  मैंने  ध्यान  दिलाया  है  उसको  शहरी  तक  इन  काउंसिल  से  कोई

 विशेष  लाभ  नहीं  हुआ  wea  और  मद्रास  को  एक  जोन  में  रखा  गया  लेकिन

 हमारे  राज्य  सीमायें  केरल  कौर  मद्रास  के  साथ  तो  थोड़ी  ही  है  लेकिन  मैसूर  बम्बई

 राज्य  के  साथ  ज्यादा  दर तक  तो  मैँ  समझता हूं  कि  दूसरी  जोनल
 काउंसिल

 भी  इस  तरफ

 देगी  कौर ऐसे  नियम  बनाने  की  कोशिश  करेगी  कि  जिनसे  बार्डर  डिसपैरिटीज

 भी  हल  हो  जायें  और  शिक्षण  की  शौर  दूसरी  सुविधायें  भी  भाषा वार

 समुदायों  को  मिल  जायें  जो  कि  उनको  मिलनी  चाहिए  ।

 भी  लक्षमन  सिंह  (arate  तथा  निकोबार  द्वीप  मिस्टर

 डिप्टी  क  ०»  क

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय सदस्य  जरा  तो  अच्छा  होगा

 ।  से

 चले  तो  दिल्‍ली  में  a  जाइये

 श्री  लक्षमण सिंह  :  यह  मेरा  पहला  मौका

 मैं  wana  तथा  निकोबार  दीप  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  इन  द्वीपों
 को

 लोग  काला  पानी  कहा  करते  और  कभी  भी  कई  लोग  वहां  पर  जाने  से  डरते  लेकिन  मैं

 बताना  चाहता  हैं  कि  अब  वह  काला  पानी  नहीं  बल्कि  अब  वह  काला  पानी  बड़ा  सुन्दर

 हो  गया  इसमें  शक  नहीं  हू
 कि

 जब  ये  द्वीप  जैसे-हुकुमत  बर्तानिया  तो  उन्होंने

 इन  द्वीपों  की  तरक्की  के  लिए  कोई  खास  ध्यान  नहीं  बल्कि हम  लोगों  को  अन्धे

 में  रखने  की  कोशिश  की  ।  लेकिन  राज  में  बड़े  न्यास  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  से  ये  द्वीप

 हमारी  भारत  सरकार  के  जर--साप  हुए  तब  से  वहां  काफी  तरक्की  हुई  जिसके  लिए

 में  अपनी  सरकार
 का  झ्राभारी  लेकिन  में  फिर  भी  अपनी  भारत  सरकार से  प्रार्थना  करूंगा

 कि  वहू  इन  द्वीपों  की  झोर  भी  ज्यादा  तरक्की  के  लिए  ध्यान  क्योंकि ये  देश  का  एक

 कीमती  हिस्सा  है  ।
 अन्दमान  की  जनता  ने  विदेशी  राज्य में  काफी  दुःख  उठाए  इस  लिए

 उनकी  तरक्की  के  लिए  सरकार  को
 काफी  ध्यान

 देना  चाहिए
 ।  wa  मैं

 आपके  सामने  वहां  के

 प्रसाद  मसले  पेश  करता हूं  ।
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 वहां  का  पहला  मसला  पानी  का  अन्दमान  में  पानी  की  सख्त  किल्लत  इसलिए

 में  सरकार  से  विनती  करूंगा कि  वहां पर  जल्दी  से  जल्दी  पानी का  प्रबन्ध  दिया  जाये  ।

 वहां पर  एक  दुश्मन  टैंक  जो  कि  वहां  पानी  का  मेन  सोने  बह  लीक॑  करता  लेकिन

 उसके  लीकेज  को  बन्द  करने  का  अरब  तक  कोई प्रबन्ध  नहीं  किया  गया  में  यह  सुझाव

 पेदा  करता  हूं  कि  बारिश  के  दिनों में  पानी  को  स्टोर कर  लिया
 जाय

 पानी को  स्टोर

 करना  अन्दमान  में  बड़ा  झासान  तरीका  पानी की  कमी  होने  की  वजह से  वहां की  जनता

 को  बहुत  तकलीफ  महसूस  होती  हूँ  ।

 अन्दमान में  भराई  स्पैशलिस्ट  का  होना  बहुत  जरूरी  मगर  किसी
 की  ara  खराब हो

 तो  उसको  कलकत्ता AT  मद्रास  भराना  पड़ता  इस  वजह से  गरीब  लोगों का  aga

 रुपया  खरच  होता  |  कई  लोग  कर्ज  लेकर  ala  बनवाने  के  लिए  मद्रास wa  हैं  श्र आंख बनवा प्यार  बनवा

 कर  वापस  चले  जाते  st  इसलिए  मैं  अपनी  सरबा  र  स  बिनती  करूंगा कि  बाहें  पर  एक  ae

 स्पैदालिस्ट  wet  का  प्रबन्ध  feat  जायें  ।

 अन्दमान  में एक  कालेज का  होना  बहुत  जरूरी  हँ  ।  वहां  के  बच्चे  कलकत्ता  में
 पढ़ने  के

 लिए  सात  हैं  और  उनको  बहुत सा  रुपया  खच  करना  पड़ता  एक  मर्तबा  का  जिन्न हैं  कि

 १९५३  काग्रेस  एम०  पीज़ ०  का  एक  डेलीगेदान  अन्दमान  में  गया  सौर  उन्होंने  वहां  की

 जनता  को  यकीन  दिलाया  कि  हम  अन्दमान  में एक  कालेज  लेकिन  अब  2ERE  भी

 लग  ga  कालेज  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  में  श्रुति  सरकार  से  प्रार्थना  करूंगा

 कि इन  सब  बातों  को  मीदें-नजर  रख  कर  वहां  पर  एक  कालेज जल्दी  से  जल्दी  बना  दिया

 जाये  |  यह  तो  सब  जानते हैं  कि  अन्दमान  एक  एज्केदानली  वैधव्य  एरिया  है  अर  हिन्दुस्तान

 का  बहुत  कीमती  हिस्सा  है  ।  इसलिए  वहां  की  हर  बात  पर  सरकार  को  खास  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 अन्दमान में  कई  गांवों  में  पक्की  सड़क  नहीं  जिसकी  वजह से  जनता  को  बहुत  तकलीफ

 हो  रही  मैं  जब  में  रहता  तो  वहां  की  जनता  हमेशा  मेरे  पास  शिकायत  लेकर

 जाती  है  कि  हम  लोगों
 को  सड़कें  न  होने  की  वजह से  बहुत  परेशानी  होती  अन्दमान  में  तो

 मिट्ठी  कौर  पत्थर  की  कोई  कमी  नहीं  फिर  क्या  कारण  है  कि  वहां पर  सड़कें  नहीं  बनाई

 जातीं  ।  इसलिए में  अपनी  सरकार  से  विनती  करूंगा कि  वह  इस  तरफ भी  ध्यान दे  ।

 अन्दमान  मे  एयरोड्रोम  का  बनाना  बहुत  जरूरी है  बन तो  रहा  fat  इस  पर  काफी

 जोर  शोर  से  ध्यान  देना  ताकि  लोग  हवाई  जहाज  के  जरिये  वहां  से  झा  जा  सकें  ।

 अभी  वहां
 पर  हवाई  जहाज  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  क्योंकि  वहां  एरोड्रोम  नही ंहैं  ।  अभी

 तो  वहां  जाने  का  सिफ एक  ही  तरीका  हैकि हम  समुद्री  जहाज  से  जिस  में  जाने  से

 सफर  में  चार  दिन  लगते
 अगर  हैदर  खराब  तो  ज्यादा  दिन भी  लग  जातें  इसलिए

 मे  अपनी  सरकार
 से

 बिनती  करूंगा कि  वहां पर  जल्दी से  जल्दी  एरोड्रोम  बना  दिया  जाये  |

 निकोबार
 में

 जेटी  का  होना  बहुत  जरूरी  ताकि  मुसाफिर  लोग  श्रीराम से  जहां  पर

 से  उतर  सकें  ।  जेटी
 न  होन  की  वजह  से  मुसाफिरों  को  बहुत  तकनीक  होती  कभी  जनवरी

 महीना  का  जिक्र  हैं  कि  डिप्टी  श्रीमती  वायलेट  निकोबार  में  पारी थीं  ।

 वापसी  के  वक्‍त वह  शर  उनके  स्टाफ  के  लोग  क्रेनों  समद्र  मं  गिर  क्योंकि  वहां

 समुद्र  बहुत  गम  था
 ।

 वहां  पर  जेटी  तो  यह  मामला  दरपेश  न  ।  मैं  सरकार

 से  प्रार्थना  करूंगा कि  वहां  पर  जेटी  बनाने  का  प्रबन्ध  किया  जाये  शर  मैं  श्री  वायलेट  आल्वा  का

 तहे  दिल  से  शुक्रगुजार हूं  कि  बह  डेढ़  हजार  मील  की यात्रा  की  परवाह  न
 करते  हुए  बंगाल

 खाड़ी  को  पार  करत  हुए  अन्दमान
 तथा  निकोबार  में  जा  पहुंची  दौर  उन्होंने  वहां  की

 भाल  की  ।  मुझे  हू ँकि  वह  वहां  के  डेवलेपमेंट  के  सिलसिले  में  काफी  कोशिश  करेंगी
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 अनला तल  नि  मांगें

 ग  कली
 सवरुपਂ  १६  REuE

 लक्ष

 पंडित  जी
 कौर  पन्त

 जी  का  वहां पर  जाना  बहुत  जरूरी  जब  मैं  वहां  जाता  तो

 वहां की  जनता  मुझ  से  ag  इल्तजा  करती  है  कि  हम  लोगों
 ने  क्या  कसूर  किया  है  कि  पंडित  जी

 श्र  वस्त  जी  हमारे  यहां  नहीं  जाते  जब  कि  बाकी  प्रान्तों  में  वे  जाते हैं  ।  इससे  मालूम होता  है

 कि  वे  हमें  बिल्कुल  भूल  बैठे  इस  लिए मैं  पंडित  जी  कौर  पन्त  जी  स ेप्रार्थना  करूंगा  कि  बह

 जल्द  से  जल्द  अन्दमान में  तशरीफ  ताकि  वहां  के  लोगों  को  तसल्ली  हो  ।  वें  लोग  हमेशा

 यही  शिकायत  करते  हैं

 अब  ज्यादा  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  सिफ  we  बता  देना  चाहता  हूं  कि  वहां

 जाने  में  हमार  लोगों  को  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  वह  देश  बड़ा  सुन्दर  जिसका  सबूत  श्रीमती

 टायलेट  seat  दे  सकती हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  उन्होंन ेतो  बतलाया  हैँ  कि  वहां  पर  खतरा  है  ।

 श्री  लक्ष्मण  fag:  इसलिए  कि  वह  वहां  पर  डूबने  लगी  थीं  ।

 मैलॉक  सभा  के  मेम्बरान  से  भी  यह  इल्तजा  करूंगा  कि  वे  भी  जाकर  अन्दमान को

 सुन्दर  भूमि को  देख  क्योंकि  यह  उनकी  एक  पुरानी जगह  है  ।

 fat  ato  Fo  गायकवाड़  :  मेंने  भी  कुछ  कटौती  प्रस्ताव  रखे  हैं

 देश  में  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  की  हालत  दिन  पर  दिन  बिगड़ती जा  १९३२

 में  पुना  पैक्ट  के  अवसर  गांधी  जी  देश  के  सभी  नेताओं  ने  स्वर्गीय  sto

 कर  शर  अनुसूचित  जातियों  लोगों  को  झा इव स्त  किया  कि  दस  वर्ष  के  अन्दर  देश  से

 अस्पृश्यता  दूर  कर  दी  लेकिन  आज  २७  ad  के  बाद  भी  उसका  दूर  होना  तो
 क्या

 हालत  कौर  भी  बिगड़ती  जा  रही  इसके  लिये  दलील  यह  दी  जाती  हैं  कि  युगों

 पुरानी  sweat  को
 मिटाने

 में
 समय  लगता  ही  तब

 फिर  इन  शासकों  के  पिता  हों

 द्वारा  दस  वर्ष का  झ्राइवासन  क्यों  दिया  गया
 था  ?

 उसे  पूरा  करना  सरकार
 का  दायित्व हूँ  ।

 सरकार  इसके  लिये  क्या  कर  रही  १९५६  म  भी  अस्पृश्यता बड़े  जोरों  पर  चल  रही  है  ।

 am  भी  अनुसूचित  जातियों  के  विवाहों  में  बर-बीघा  को  ढोला-पालकी  में  बैठकर

 सड़कों  पर  नहीं  निकलने  दिया  जाता  ।  इसके  बारे में  अनन्त  क्  जाने पर  सरकार  नें  स्वीकार

 किया  था  कि  १४  १९४६  को  टेहरी  गढ़वाल  के  एक  गाँव  में  हरिजनों

 की  एक  बारात  को  ढोला  पालकी  के  साथ  इसलिये  नहीं  निकलने  दिया  गया  था  कि  सब्

 क  उस  पर  आपत्ति  की  थी  ।  फिर वह  बारात  इक्कीस  दिन  बाद ,  पुलिस  के  हस्तक्षेप  के

 ही  निकल  सकी  थी  ।  अब  की तिन गर  के  सब  डिवीजनल  मैजिस्ट्रेट  से  २७  व्यक्तियों  के

 नाम  वारंट  निकाले हू  र  उत्तर  प्रदेश  सरकार  अस्पृश्यता  2EYY h के

 अंतगर्त  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  की  सोच  रही  है  |

 ara  भी  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  भ्र पने  घरों  के  सामने  चारपाइयों  नहीं

 बैठने  दिया  जाता  ।  इस  वर्ष  २४५  जनवरी  को  एक  चमार  श्री  केवल  के  सम्बन्धियों  कौर  उसे

 खुद  भी  को  ठाकुरों  ने  इसलिये  बुरी  तरह  पीटा  कि  उसके  कुछ  अभ्यागत  सम्बन्धी  बाहर

 चारपाई
 पर
 बैठ

 थे  ।
 उससे  एक  व्यक्ति

 की  मृत्यु  हो  गई
 ।  उसके  बाद  आक्रमणकारी  ठाकुर

 फरार  हो  गये  ।  पुलिस  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  दफा  ४७  कौर  ८८  के  श्रन्तगंत  उनके

 विरुद्ध  वारंट  जारी  किये  wa  उन  सबको  जेल  भेज  दिया गया  है  ।  उन  पर  फौजदारी  शझ्रदालत

 में  मुकदमा  चलाया
 यह  सभी  सूचना  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में

 जुटाई  अध्यक्ष  महोदय  ने
 तो मेरे  प्रस्ताव की  अनुमति  ही  नहींदी थी  ।



 maar  की  मांगें  ३६३ १ २८  फाल्गन, च्च्  १८८०  )

 इसी  तरह  पंजाब  के
 एक  जिले-करनाल--में  संत  रविदास

 के
 सम्मान  में  निकलने  वालें

 हरिजनों  के  एक  जुलूस  पर  २२  PEXE  को
 हमला  किया

 गया  था
 ।  वहू  हमला

 ्ाह्मणों  ने  किया था  ।  उसमें  संत  रविदास के  पवित्र  को  हानि  पहुंचाने  के  साथ-साथ  २१  हरिजनों

 को  चोटें  भी  पहुंचाई  गई  थीं  ।  उनमें  से  दो  कभी  भी  अस्पताल  में  पड़े  हैं  ।  श्राक्रमणकारियों  पर

 पुलिस  मुकदमा  चला  रही  ह् 1... |  मुझे
 पता

 यह  चला  हैं  कि  अभी
 भी

 करनाल
 जिले  के  उस

 पाई--की  हालत  सामान्य  नहीं  हुई  डाक्टरों  ने  घायल  हरिजनों  के  साथ  मानवीय  बर्ताव

 नहीं  किया  |

 लेकिन  सरकार  का  कहना  है  कि  वहां की  स्थिति  wa  सामान्य हो  गई  है  ।

 दुःख  तो  यह  है  कि  न्यायालयों  में  भी  हमारे  साथ  उचित  बर्ताव  नहीं  किया  जाता

 मेरे  पास  ऐसे  हजारों  उदाहरण  मौजूद  हैं  ।  एक  उदाहरण  लीजिये  ।  नासिक  जिले  के  कोनम्बा  गांव

 में  एक  हरिजन  एक  मंदिर  के  पास  से  जा  रहा  था  ।  इस  पर  होकर  मंदिर  के  पुजारी  ने  उसपर  पत्थर

 जिस  से  वह  wat हो  गया  ।  पुलिस ने  हरिजन  की  शिकायत पर  कुछ  भी  नहीं  किया ।

 न्यायालय  में  मुकदमा  चलते पर  ४०  सुनवाइयां लेकिन  पुजारी  एक  बार  भी  न्यायालय में

 उपस्थित नहीं  हुआ  ।  लेकिन  न्यायाधीश ने  उस  पर  कोई  भी  कार्यवाही  नहीं की  ।

 में  ने  इस  मामले  में  माननीय  ह-कार्य  मंत्री  से  पत्र-व्यवहार  किया  है  ।  उन्होंने  अपने  उत्तर

 में  कहा  है  कि  पुजारी  ने  १  १९५५ को  उस  हरिजन  को  एक  पत्थर मारा  था  ।  उस  की

 तो  दर्ज  कर  ली  गई  लेकिन  उस  पर  विधि  के  अनुसार  पुलिस  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर

 सकती थी  ।  इसी  लिये उस  हरिजन  को न्यायालय  की  शरण  लेने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  पुजारी

 के  न्यायालय  में  उपस्थित  न  होने  उस  के  विरुद्ध  २३  १४५६ को  न्यायाधीश ने  एक

 arte  निकाल  दिया  था  ।  पर  पुजारी  वहां  मिला  नहीं  ।  शिकायत  करने  वाला  हरिजन भी  १६

 सुनवाइयों  में  न्यायालय  नहीं  पाया  wie  चूंकि  २१  eux hale के  बाद  से  वह  लगातार

 ८  सुनवाइयों  में  हाजिर नहीं  इसलिये ६  १९५७  को  उसकी  शिकायत  खारिज  कर  दी

 गई थी  ।

 वह  हरिजन कुछ  सुनवाइयों  में  इस  लिये  हाजिर  नहीं  हो  सका  था  कि  उस  के  घर  से  न्यायालय

 का  फासला  १०-१२  मील  है  ।

 में  ने  खुद  वहां  जाकर  देखा  है  कि  वह  पुजारी  गांव  में  था  ।  फिर  भी  पता  नहीं  क्यों  उसे

 गिरफ्तार नहीं  किया
 गया

 ate  वारंट  लौटा  दिया गया  था  ।  मैं  ने  पुलिस  सुपरिटेण्डेण्ट  को
 भी  यह

 बताया था  ।  मैं
 श्राप

 को  बताऊं  कि  न्यायाधीश स्वयं  उस  हरिजन  से  बार-बार कहते  रहे  थे  कि

 समझौता  करलो  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हो  सकता  है  कि  न्यायाधीश  ने  यह  बात  कही हो

 माननीय  सदस्य
 को  न्यायालयों

 पर  इस
 प्रकार

 के  आक्षेप नहीं  करने  चाहिये  ।  माननीय  सदस्य
 अभी

 कुछ  समय  पहले  अघ्यक्ष  पर  झ्राक्षेप  कर  ही  तर्के  हैं  कि  उन  के  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं
 दी

 गई थी  ।
 श्रष्यक्ष

 तो
 सिफ  नियमों

 के  अनुसार  ही  किसी  प्रस्ताव की  अनुमति  दे  सकते हैँ

 सकती  भाग  Fo  गायकवाड़  :  शाप  से  मैं  यह  नहू  रहा  था  कि  अभियुक्त
 ४०  सुनवाइयों  में  से

 एक  में
 भी

 हाजिर  नहीं  gat
 था  |

 मेरे  पास  रोज  एसी  सैकड़ों  शिकायतें  कराती  रहती  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  कत्तव्य  है  कि  वह
 rT प्  + ा

 संविधान  की
 व्यवस्थापकों  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को  संरक्षण  दे  ।

 ा  ण नए  हिमा

 प
 ल

 art  में



 ३६३२  अनुदानों  की  मांगें  १८  gaRE

 भार  Fo

 हरिजनों  को  परेशान  किये  जाने  की  भी  बहुत  सी  शिकायतें जाती  रहती  हैं  ।

 अर  अनुसूचित  जातियों
 भ्र  पिछड़े  वर्गों के  लोगों  की  नियुक्तियों का  प्रश्न  लिये  ।  उस

 सम्बन्ध  में  यह  दलील
 दी

 जाती  है  कि  पदों  के  लिये  अ्रनुसूचित  जातियों  के  उपयुक्त  उम्मीदवार न

 मिलने  के  कारण  ही  उन  की  पूर्ति  नहीं  की  जाती ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  किस  तरह  की  उपयुक्तता

 चाहता है  i  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  अनुसूचित  जातियों के  १,१  ३,७५७  १४,६७८

 मेट्रिक  शर  ग्रेजुएट  लोगों  के  नाम  पंजीयित  लेकिन  श्री  दातार ने  उत्तर  दिया है  कि

 लोक  सेवा  आयोग ने  उनको  उपयुक्त नहीं  समझा

 लेकिन  आयोग  तो  सिफ॑  सिफारिश  करता  है  निर्णय  तो  सरकार  ही  करती  तव  सरकार

 उसी  भ्रनुपात  से
 उनकी  निरूपित  क्यों  नहीं  करती ?

 अनुसूचित  जातियों  के  जो  लोग  अभी  सरकारी  सेवायों  में  पता  नहीं  क्यों  उन  की  aT

 पदोन्नतियों  रुकी  पड़ी  हैँ  ।

 उदाहरण के  श्री  के  एस०  काने  १९  साल  से  पुनर्वास  विभाग  में  at  श्रेणी  के  पद  पर

 काम
 कर  रहे  हैँ  ।  लेकिन  श्री  जबलपुर के  सहायक  बन्दोबस्त  झायुक्त श्री लालमणि श्री  लालमणि  को  दिल्‍ली

 में  बन्दोबस्त  झ्रायुक्त  बना  दिया गया  है  ।  श्री  काने--जो  अतिरिक्त  बन्दोबस्त  झ  yy

 को  सहायक  प्राय क्त शक  बनाकर  जलंधर  भेज  दिया  गया  है  ।  लेकिन  उसका  कोई  कारण  भी  नहीं  बताया

 गया  सभी  लोग  जानते  हँ  कि  श्री  काने  ईमानदार  a  .  +

 श्री  नवल  प्रभाकर  दिल्‍ली--रक्षित--भ्रचुसूचित  जातियां  )
 :  आपने  उन  की

 शल  रिपोर्ट  देखी है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  तो  में  समझता  हूं  कि  दोनों  ने  नहीं  देखी  है  कौर  जब  नहीं  देखी  है  aT

 इस  तरह  का  चाज  लगाना  ठीक  नहीं  है  ।  अगर  वह  भेजी  भी  जानी  थी  तो  उस

 एम्प्लाई को  भेजी  जानी  थी  न  कि  श्रातरेबल  मेम्बर  को  ।  जब  यह  न  मालूम  हो  तो  नाम  लेकर  ऐसी

 चीजों  का  यहां  उन  को  इस  तरह  से  रिप्रेजेंट करना  ठीक  नहीं  यह  बात  भी  मिनिस्टर

 साहब  के  साथ  झअलाहिदा  में  हो  सकती है  ।  कया  area  मिनिस्टर साहब  को  इस शारे  में  लिखा  ्

 fat  नाऊ  Fo  गायकवाड़ :  में  इस  शर  सभा  का  घ्यान  झार्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्राप  से  पूछा कि  क्या  a  इस  केस  के  बाबत  मिनिस्टर  साहब

 को  लिखा ?

 श्री  भा०  Fo  गायकवाड़ :  यह  प्रभी  कल  ही  बात  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :  तत्र  आपको  पहले  पूरी  बात  पता  लगा  लेनी  चाहिये  ।  उस  से  पहलें

 नाम  लेकर  इस  तरह  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 fal  भा०
 Fo

 गायकवाड़
 :

 में  इन  के  ब्यौरे  में  नहीं  जाना  चाहता  |
 मैं  यहीं  चाहता  हूं

 कि

 सरकार  इन  की  दशा  में  सुधार  श्रस्पृदयता  दूर  करे  ।

 इस  के  लिये  satan  जातियों  को
 आत्म-निर्भर  जाना  ate  जहां  भी

 हो  सके  उन  को  जमीनें  दी  जानी  चाहिये ।
 ्

 मिल  अंग्रेजी
 मं
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 दूसरे  यह  कि
 उन

 की
 अलग  बस्तियां  कौर  गांव  बसाये  जायें

 ।
 मैं  उन  की

 अलग

 की  गुलामी न नहीं  चाहता  ।  मैं  उन  की  ऐसी  बस्तियां  चाहता  गांव  चाहता  हूं  जहां  उन्हें  किसी

 करनी  पड़े  |

 ज  गांवों  में  हरिजनों  की  दशा  गलामों  से  भी  बरी  है  ।  दक्षिण  अफ़रीका  की  बातें करने  से

 बरच्छा  यह  हो  कि  देश  के  हरिजनों  की  गुलामी  खत्म  की  जाय े।

 हरिजनों  की  हालत  तो  अमरीकी  हब्शियों  से  भी  बुरी हैं  ।  हरिजनों की  श्राथिक  स्थिति

 सुधारने  के  लिये उन  को  वह  सभी  सुविधाये ंदी  जानी  चाहियें  जो  शरणार्थियों  को  दी  गई  हैं  ।

 प  गल्ले  की  इत्यादि  st  अनुन्नप्तियां दी  जानी  चाहिये  ।

 अस्पृश्यता टूर  करने  के  हर  रेलवे  स्टेशन पर  पानी  पिलाने वाला  हरिजन  ही  नियुक्त

 किया  जाना  चाहिये  ।  उनको  चाय  पिलाने का  काम  सौंपा  जाना  चाहिये  यदि  झप  को  उपयुक्त

 हरिजन  न  तो  आपका काम  है  कि  उन  को  प्रशिक्षित  किया  जाये  ।

 गजनी  सशि यं गाडन  )  गोलीकांड  कीਂ  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  केरल  के  मुख्य

 श्री  शंकर  नें  अपने  जांच  प्रतिवेदन  में  यह  लिखा है  कि  संविधान  के  अ्रनुच्छेद

 १६१  के  अधीन  यद्यपि  राज्यपाल  को  ग्रोवर  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ४०१  तथा  ४०२  के  अधीन

 राज्य  सरकारों  को  तथा  दण्ड  कम  करने  के  अधिकार  दिये  गये  हैं  परन्तु केरल  में  इन

 अधिकारों  का  जितनी  उदारता  से  प्रयोग  किया  गया  है  उससे  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाने  का

 भय है  कि  राजनीतिक  दलों  के  सदस्यों  को  उन  के  दल  के  सत्तारूढ़  हो  जाने  पर  क्षमा  मिल  जाती

 है  तो  वह  किसी भी  प्रकार का  अपराध  करने  पर  उतारू  हो  सकते  इसलिये  राजनैतिक  दलों को

 इस  बात  को
 समझना

 चाहिये  तथा
 संसद

 में
 संविधान

 के  भ्रनुच्छेद १६१
 तथा

 दंड
 प्रक्रिया  संहिता

 की  धारा  ४०१ तथा  ४०२  के  उपयुक्त  संशोधन  किये  जाने  चाहियें |

 केरल  के  विधि  मंत्री  ने  भी  विधान  सभा  में  यह  स्वीकार किया  है  कि  केरल  में  बढ़

 रहे  इसलिये  मेरा  गृह-कार्य  मंत्रालय  से  ग्रनुरोध  है  कि  वह  न्यायाधीश  शंकर के  सुझाव  पर

 विचार  कौर  संविधान  के  अनुच्छेद  १६१  तथा  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  0% TAT Vor तथा  ४०२

 में  संशोधन  करने  का  विधान  प्रस्तुत करें  जिस से  राजनैतिक  दलों के  सदस्य  मनमानी  करने  में

 थोड़ा  डरें  ।

 केरल  के  उच्च  न्यायालय  में  हाल  में  ही  एक  मुकदमे  का  जिसमें  मजिस्ट्रेट  के  मुकदमा  वापस  लिये
 जाने

 के  आदेशों  के  विरुद्ध  याचिका  प्रस्तुत  करने की  अनुमति  दी  गई
 निर्णय

 देते  हुए  न्यायाधीशों

 ने  कहा था  कि  एक  दल
 द्वारा

 चुनाव  की  जीत  का  हर्षोल्लास  प्रकट  करने  के  लिये  किसी
 दल

 के  समर्थक  को  मारना
 उन

 की  हड्डियां  तोड़ना  इरादी  कृत्यों  को  कभी  भी  ठीक  महीं  समझा

 जा  सकता है
 ।

 इसलिये  हम  याचिकादाताओं  की  याचिका  की  अनुमति  देते  हुए  त्रिचूर  के  जिलाधीश
 को

 निदेश  देते  हैं  कि  वह  स्वयं  अथवा  किसी  सत्य  मजिस्ट्रेट  से  इस  मुकदमे की  सुनवाई  करायें  |

 मे
 इस  प्रकार  के  कितने  ही  मामलों  का  उदाहरण  दे  सकता  हूं

 ।  केरल  में  श्राज  मजिस्ट्रेट
 राज्य

 नीति  को  ऐसी  समझ  कर  याचिकादाता
 को  बिना  बताये  ही  इस  प्रकार  के  मुकदमों  को  वापस  लिये

 जाने  के  दे  देते  हैं  ।

 केरल  सरकार  ने  पुलिस  के
 आचरण

 की
 जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  थी  मुझे

 लला
 इस

 समिति  की  नियुक्ति  पर  कोई  नहीं  है  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि
 सभा  इस  पर

 मूल  भ्रंप्रेजी में



 BER  अनुदानों  की  मांगें  १९  ReKE

 [att

 विचार करे  कि  क्या  राज्य  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  समिति  नियुक्त कर  सकती

 में  तो  यह  समझता  हूं  कि  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  है  क्योंकि  इसका  सम्बन्ध

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा से  है  ।

 दक्षिण  खण्ड  की  खण्डीय  परिषद्‌  में  दक्षिण  खण्ड  के  लिये  एक  पुलिस  रखने  का  प्रदान  उठाया

 गया
 था  ।  इसका  विरोध  एक  राज्य  ने  किया  था  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  सुझाव  को  श्रव्य  क्रियान्वित

 कियां  जाना  चाहिये  जिस  से  हमारे  राज्य में  केन्द्रीय  सरकार  के  पदाधिकारियों  को  जो  धमकियाँ

 दी  जाती  हें  वह  न  दी  जायें  और  वह  एक  राजनैतिक  दल  के  प्रभाव  में  न  जायें  ।  पैसा  इकट्ठा  करने  के

 सम्बन्ध में  भी  धमकियां  दी  जाती हैं  वहां  की  जनता  से  जबरदस्ती  राजनीतिक  दल  को  पैसा

 दिलाया जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  खेद  है  कि  में  इस  प्रकार  की  बातों  को  यहां  पर  कहने  की  अनुमति

 नहीं  दे  सकता हूं  |

 पंडित  ठाकुर  दास  wera  (  हिसार  )  :
 मुझे  याद  है

 कि
 विरोधी  पक्ष  के  एक  सदस्य  द्वारा

 प्रस्तुत एक  स्थगन  प्रस्ताव  पर  विचार  करते  समय  माननीय  महोदय  ने  कहा  था
 कि

 किसी  राज्य

 मं  संविधान
 के

 उपबन्धों
 के  भ्र तु सार  प्रशासन

 न
 होने  पर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  को  संविधान

 के
 उपबन्धों

 के  बन सा चय  प्रशासन  चलाने  के  आदेश  दे  सकती  है  इस  लिये  यदि  किसी  राज्य  में

 संविधान  के  अन्तरगत
 दी  गई

 व्यवस्था
 टूट  गई  हो  तो  वहां  के  प्रशासन  के

 मामलों
 को  यहां पर

 उठाया  जा  सकता है  ।  मेरे  मित्र  भी  केरल  राज्य  में  प्रशासनिक  न्यायाधीश

 जनता  को  मारने  पीटने  के  मामलों  का  जिक्र  कर  रहे  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  इस  प्रकार

 की  घटनाओं  को  इस  समय  बता  कर  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  वहां  के  न्याय  प्रशासन  की

 आकर्षित करा  रहे  हैं  और  उनका  ऐसा  कराना उचित  है  |

 महोदय :  में  माननीय  सदस्य  की  सम्मति  से  सहमत  नहीं हूं  ।  जेसा  माननीय

 सदस्य  नें  बताया  वैसा  करना  तभी  उचित  होता  है  जब  राज्य  की  सांविधानिक  व्यवस्था के  बारे  में

 कोई  विशेष  प्रस्ताव  यहां  पर  प्रस्तुत  हो  ।  मेरा  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध है  कि  वह  इस  प्रकार की

 बातें न  करें

 श्री  मणियंगाडन :  मै ंतो  यह  चाहता  था  कि  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  २५७  के  wets  माननीय

 गह-कार्य  मंत्री  को  राज्य  सरकार  को  देने  चाहिये  कि  संविधान  के  उपबन्धों  को  लागू  किया

 जाये  जिस  से  प्रत्येक  नागरिक  wed  अधिकारों  का  उपयोग कर  सके

 मैं  विधि  प्रयोग  की  इस  सिफारिश  से  पुरी  तरह  सहमत  हूं  कि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों

 की  नियुक्ति  में  राज्य  सरकार  अथवा  राज्यपाल  की  राय  न  ली  उच्च  न्यायाधीश  की  राय

 नी  जानी  चाहिये  ।

 .  केरल  की  पाठ्य  पुस्तकों  के  बारे  में  बहुत  सी  शिकायतें  इस  की  जांच  के  लिये  केरल
 सरकार

 द्वारा  नियुक्त  स्मिति  ने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  परन्तु मैने  सुना  है
 कि

 राज्य  सरकार  उस

 प्रतिवेदन को  प्रकाशित  कराना नहीं  चाहती  है  क्योंकि  उस  में  राज्य  सरकार  के  विरुद्ध  कुछ  कहा

 मेरी  गुह-कार्य  मंत्री  से  प्रार्थना  है  कि  उस  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  मंगवा  कर  उस  में  बताई  गई  बातों

 पर  विचार  करें
 ॥

 मूल  अंग्रेजी में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखि  त  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये

 कटौती

 सख्या  प्रस्ताव  प्रस्तावक का  नाम  कटौती का  प्रचार  कटौती  की  रानी

 समस्या

 =  =

 ४६  ३१८  श्री  बालवीर  il  |  तथा  उच्चतम  राशि  घटा  कर

 न्यायालयों  में  नियुक्तियां  2  रुपया  कर

 दी  जाये

 ६  ER aS  श्री  वॉरियर  संघ  के  सभी  राज्यों  में  न्यायपालिका  राशि  घटा  कर

 को  कार्यपालिका से  अलग  १
 रु०

 कर  दी

 करने  की  योजना  को  लांग  न  जाय

 करना

 द  हर  श्री  वॉरियर  विभिन्न  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  राशि  घटा  कर

 की  स्थायी  बैंचें  स्थापित  करने  १  रु०  कर  दी

 की  श्रावद्यकता  जाये

 घ  २०१  श्री बै०  च०  मलिक  Loo  रुपये

 असफलता

 ६  २१४  श्री  S0  wat  सिंह  200  रुपय
 ~

 के  पुनर्वास  की  झांवश्यकता

 +
 ह. क  Rey  श्री  ले०  wat  सिंह  केस  निबटाने में  भ्रष्टाचार  तथा  १००

 विलम्ब  को  रोकने की

 IATA

 द  २१६  सरकारी  कमेंचारियों की भरती की  भरती श्री दे०  sat  सिह
 १००

 पदोन्नति के  नियमों

 के  पुनरीक्षण की  भ्रावश्यकता

 दि  २१७  श्री
 ले०  wait  सिह  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  पदाधिकारियों  200

 ~

 की  प्रतिनियुक्ति

 ४६  २१८
 श्री

 जे
 wat  सिह  पुलिस  व्यय  मैं  मितव्ययता की  १००  रुपय

 न

 आवश्यकता

 प  २१६  श्री  ले०  wat  सिंह  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  aaa  के  १००  रुपयें

 पुनर्गठन कीं  आवश्यकता

 हैक  २६४  श्री  फ्रेंक  मन्थनी  संविधान  के  क झअनुच्छद  ३०  के  १००  रुपये

 ait  दिये  गये  अल्पसंख्यकों

 के  अधिकारों  का  स्पष्टीकरण

 करने  की  झा वद यकता
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 लि लिन यए लि  किल  सिला  ह

 ४६  २११  oft  कोडियान  त्रिवेन्दम  में  उच्च  न्यायालय  १००  रुपय

 की  स्थायी  बैंच  बनाने  में

 असफलता

 Be  देव  श्री  प्र०  के  ०  देव  उड़ीसा  के  बिहार तथा  मध्य  १००  रुपये

 प्रदेश  से  सीमा  सम्बन्धी  विवादों

 के  न्यायनिर्णयन  लिये

 न्यायाधिकरण  नियुक्त  करने

 की  आवश्यकता

 हक  R&o  श्री To  के ०  देव  बिहार  में  सिंहभूम  के  सराई  १००  रुपये

 शौर  सदर

 संघ  डिवीजनों  तथा  मध्य

 प्रदेश के  रायपुर तथा  बस्तर

 जिलों  में  उड़िया  संस्कृति तथा

 भाषा  का  संरक्षण करने  के

 लिये  भाषाई  अल्पसंख्यक

 द्वारा  पर्याप्त  सुरक्षा  देने

 में  असफलता

 रड  दि  ,  SxS  श्री  मो०
 To  ठाकुर  समस्त  भारत  में  निरक्षरता  तथा  १००  रुपयें

 अ्रा्थिक  दशा  के  आधार पर

 कुछ  को  पिछड़े

 समुदाय  मानने  में  झ्र सफलता

 द  Xorg  श्री Jo
 To  पटेल  पाकिस्तान  की  सीमा पर  रहने  १००  रुपये

 वाले  भारतीयों  के  लिये  सुरक्षा

 व्यवस्था करने  में  असफलता

 ह  क  Lok  श्री Jo
 To  पटेल  दिल्‍ली  में  यातायात  विनियमों  १००  रुपये

 र्म
 ~

 को  ्  करने

 असफलता

 BR  श्द्प  संविधान  के  अनुच्छेद  119.2  (2)  १००  रुपये श्री  Jo  रुठ  पटेल

 के  अधीन  विकास पडें  बनाने

 की  वांछनीयता

 ध  श्री  बि०  दासगुप्त  संविधान  के  श्रनुच्छंद  ३४७  के  १००  रुपये

 अधीन  बिहार  के

 धनबाद  तथा  संथाल  परीक्षा

 जिलों  में  बंगाली को  भी

 सरकारी भाषा  बनाने  को
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 ६३८  श्री  बि०  दासगुप्त  भाषाई  अल्पसंख्यक  आयोग  को  १००  रुपये

 प्रभावोत्पादक बनाने  में
 ्

 अक्स  फलता

 द  ट्ट  श्री  बि०  दासगुप्त  बिहार  में  हिन्दी  भाषा-भाषियों  200  रुपये

 के  अधिकारों की  रक्षा  के  लिये

 सरकार  द्वारा  आदेश  दिये

 जाने  में

 ्  द  Evo  श्री  बि०  दासगुप्त  प्रशासन से  भ्रष्टाचार हटाने  में  Loo  रुपये

 असफलता

 ड  द  श्री  बि०
 दासगुप्त  तीसरी  तथा  चौथी  श्रेणी  के  १००  रुपये

 कर्मचारियों  को  पर्याप्त

 पारिश्रमिक देने  में  प्र सफलता

 है  क  श्री  बि०  दासगुप्त  प्रशासनिक कार्यकुशलता  प्राप्त  १००  रुपये

 करने में  सफलता

 दर्रे  प्रशासन  में  कार्य  कुशलता  का  १००  रुपये श्री  बि०  दासगुप्त  ~
 स्तर  स्थापित  करने  में

 असफलता

 है है  %  श्री  बि०  दासगुप्त  भाषाई  अल्पसंख्यकों को  संरक्षण  १००  रुपये

 देने  में  सफलता

 रद्  श्री  रा  ऐ०  चावल  केन्द्रीय  सरकार  में  कर्मचारियों  १००  रुपये

 संख्या  घटाने की

 झावद्यकता

 &  ६४६  श्री
 दा०  रा०  मितव्ययता  कार्यकुशलता  १००  रुपये

 के  बारे  में  प्रशासन-प्रणालीਂ

 की  जांच  करने की

 कता

 ईद  re -4U)  श्री  दा०  रा०  चावल  १००  रुपये मितव्ययताਂ  तथा  कार्यकुशलता  के

 बारे  में  केन्द्रीय सरकार  के

 प्रशासन  की  जांच  करने के

 fat  आयोग  बनाने  को

 आवश्यकता

 नदी  द्वंद  श्री  दा०  चावल  असैनिक  प्रशासन  के  व्यय  को  १००  रुपये

 कम  करने  में  सफलता

 दू  द  sft  दा०  Wo  रावत  भ्रष्टाचार  रोकने  में  असफलता  १००  रुपये
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 द  द्र  ot  बि ०  दासगुप्त  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  १००  रुपय

 से  अलग  करने  में

 ह  ६७३  भाषा  के  झा घार पर  राज्यों  का  १००  रुपयें श्री  बि०  दासगुप्त

 पुनर्गठन  करने  की  झावइयकता

 क  qos  श्री  दा०  रा०  चावन  केन्द्रीय  सरकार के  कर्मचारियों  १००  रुपये

 के  वेतनों  पर  व्यय  कम  करने

 की  आ्रावंइ्यकता

 ४६  श्री  दा०  रा०  चावल  सरकारी  विभागों  में  अनावश्यक  १००  रुपये

 क्लर्कों  का  काम  कम  करने  की

 झावदइयकता

 ६  ज  श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  सचिवालय  में  पदाधिकारियों  की  oo  रुपये

 संख्या में  भ्रत्याघिक  वृद्धि

 ६  qas  श्री सुरेन्द्र  नाथ
 ट्विंवेदी  गुप्तचर  विभाग का  कार्य  १००  रुपये

 १००  wit द  ६६०  श्री  सुरेन्द्र नाथ  हिंदी  के  पुनर्गठन  के  काम  को

 यूरा  करने  की  ATTRA

 रप  ६६१  श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  संविधान
 के  अनुसार  अनुसूचित  १००  रुपये

 जातियों तथा  ख़ादिम  जातियों

 को  अन्य  समुदायो ंके  समान

 बनाने  के  लिये  उपयुक्त

 वोही  करने  में  सफलता

 ड  ए  GER  श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  प्रशासन  से  भ्रष्टाचार दूर  करने  १००  रुपये

 में

 ४६  og  श्री  वॉरियर  नियुक्ति  करने  तथा  स्थायी  बनाने  १००  रुपये

 के  समय  सरकारी  तमंचा  रियों

 से  पिछली  बातें  मालूम  करने

 का  तरीका

 रद  sok  श्री  वॉरियर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों के  १००  रुपये

 पिछले  चरित्र  की  जांच  के

 ने  में  fap  पों  में

 भेदभाव

 ४६  gto  श्री  वॉरियर  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  १००  रुपये

 पर  लागू  संशोधित  सरकारी
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 है ड  982.0  श्री  वॉरियर  प्रदर्शनों  आदि  के  समय  पुलिस  १००  रुपये

 द्वारा  आग्नेयास्त्रों  का  प्रयोंग

 न  करने  के  उपायों को

 सुझाने  के  लिये  एक  समिति

 नियुक्त  करनें  की  आवश्यकता
 ्

 द  ७१२  श्री  वॉरियर  जेल  सुधार  समिति  के  प्रतिवेदन  200  रुपय

 को  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब

 ~
 द  92%  श्री  वारियर  राज्यों  में  गुप्तचर काम  के  लिये  १००  रुपय

 पुलिस  पदाधिकारियों  की

 प्रतिनियुक्ति  समाप्त  करने  की

 ईद  11... 1  as  श्री  बैरियर  निवारक  निरोध  अधिनियम  का  Roo  रुपयें

 प्रशासन

 श्री  बैरियर  भ्रष्टाचार-विरोधी  विभाग  के  रुपय
 ~

 ६  Wy  foo

 कार्य संचालन  में  असफलता

 द  ७१६  श्री  वॉरियर  केन्द्रीय  सेवाओं  में  शभ्रनुसूचित  200  रुपये

 जाति  तथा  आदिम जाति  के

 लोगों  को  उपयुक्त  प्रतिनिधित्व

 देने  में  असफलता

 र्  दि  WIS  श्री  वारियर  नागरिकता  अधिनियम  के  १००  रुपयें

 कार्य सं  चालन
 में

 मिततायें

 ~
 ४६  २ट  श्री  वॉरियर  केन्द्रीय  सरकार  में  बहुत  अवधि  से  Zoo  रुपय

 काम  कर  भ्र स्थायी

 असिस्टेन्ट ों  को  अ्रस्थायी  रखता

 ~

 ह  B20  श्री  वॉरियर  विवादों  को  निपटाने  के  लिये  १००  रुपय

 कर्मचारी

 ४६  ७३१  श्री  वॉरियर  केन्द्रीय  सचिवालय सेवा  २००  रुपय
 ~

 कारियों  की  शिकायतें तथा

 भारतीय  प्रद्यांसनिक

 की  विशेष  भरती  में  उनको
 न

 लिया  जाना
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 द  ७३२  श्री  वॉरियर  केन्द्रीय  असैनिक  सेवा
 oo  रुपय

 नियमों  में  भ्ननियमिततायें

 े  मेरे  श्री  वॉरियर  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  १००  र्थ्य

 बर्ताव  में  भेदभाव

 श्री  श्रीधर  सभी  राज्यों  में  न्यायपालिका  को  Soo  रुपय ca  ७  रे

 कार्यपालिका  से  अलग  करने

 की  योजना  लागू  करने  में

 असफलता

 द  ६  श्री  आसर  प्रशासन  में  भ्रष्टाचार  रोकने  में  १००  रुपये

 असफलता

 द  weyX  थ्री  आसर  पाकिस्तानਂ  सीमा पर  रहने  वाले  १००  रूपये

 व्यक्तियों  के  लिये  पर्याप्त

 सुरक्षा  की  करने

 की  आवश्यकता

 द  ges  श्री  सिंघी  भाषा  को  मान्यता देने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता

 द  9&5  श्री  प्रशासन  में  कार्यकुशलता लाने  की  १००  रुपये

 ग्वइयकता

 ध  EE  श्री  आसर  प्रशासनिक  say  को  कम  करने  में  १००  रुपये

 र्  दि
 Goo  श्री  आसर  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  १००  रुपये

 कारियों  की  शिकायतें

 द  Go?  श्री  झांसी  बम्बई  तथा  मंसुर  राज्यों  में  सीमा  १००  रुपये

 विवादों  को  तय  करने  के  लिये

 सीमा  आयोग  नियुक्त  करने  की

 आवश्यकता

 द  घ्ण्र  श्री  प्रयास  देश  में  विदेशी  एजेन्टों  द्वारा  १००  रुपये

 राष्ट्रविरोधी  कार्यों  को

 रोकने  में  असफलता

 ४६  दण्ड  श्री  मो०  To  ठाकुर  प्रशासन  से  दक्षता
 तथा  १००  रुपये

 भ्रष्टाचार  दूर  करने  में

 असफलता

 ए
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 ¥%  घ्यान  श्री  मो०  बू ०  ठाकुर  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  १००  रुपये

 की  नियुक्ति

 द  Gog  श्री  मो०  To  ठाकुर  सीमा  पर  पाकिस्तानी  डाकुओं  १००  रुपये

 से  भारतीय  जनों

 को  संरक्षण  करन  म

 असफलता

 द  Bolg  श्री  मो०  न०  ठाकुर  सीमा  पर  पाकिस्तानी  हमलों  से  १००  रुपये

 माल  की सुरक्षा के  लिय

 गांववासियों  को  हथियार  देने

 म  सफलता

 =
 हद  प्रद

 श्री  पो  To  ठाकुर  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  १००  रुपय

 से  प्लग  करने  में  सफलता

 G9 &  श्री दा०  रा०  शिक्षा  सामुदायिक  १००  रुपय

 विकास  तथा  कृषि  मंत्रालयों

 को  समाप्त  करने  की  आवश्यकता

 है  G99  श्री दा०  तक  चावन  शिक्षा  तथा  कृषि  Roo  रुपय

 मंत्रालयों  को  मिला कर

 एक  राष्ट्रीय  कल्याण  मंत्रालय

 बनाने की  झ्रावइ्यकता

 v9  PACT  श्री  दा०  Wo  चा  मंत्रियों  तथा  सभा-सचिवों  की  १००  रुपय

 संख्या  कम  की  आवश्यकता

 we  ६९३  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  मंत्रिमंडल  के  सदस्यों की  संख्या  म  १००  रुपये

 are

 ROR  श्री बं  ०  च०  मलिक
 बिहार  तथा  उड़ीसा  उड़ीसा  १००  रुपये

 तथा  मध्य  प्रदेश  में  सीमा

 विवाद  करने  म

 असफलता

 Wo  दप्  श्री  बि०  दासगुप्त  पूर्वी  खंड  परिषद  gro  अपन  १०८०  रुपय

 राज्यों  के  भाषा  सम्बन्धी

 अल्पसंख्यकों  की  अरसविधाशों

 तथा  कठिनाइयों  का  निर्धारण

 करन म  असफलता
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 M5  द्र  नि  दासगुप्त  पूर्वी  खंड  परिषद्‌  सदस्य  १००  रुपये

 राज्यों  के  भाषा  सम्बन्धी

 अ्रल्पसंख्यकों  को  भाषा  तथा

 संस्कृति  सम्बन्धी  शिकायतों

 को  करने के  लिये

 सिफारिशें  न  करने  में  असफलता

 दे  श्री  दा०  रा०  चौवन  १००  रुपय
 ~

 मंसुर  तथा  बम्बई  के  सीमा  विवाद

 में  हस्तक्षेप करने  में  अ्रसफलता

 ¥o  RaX  at  दा०  ०  चावल  हि रुपय मंसूर  तथा  बम्बई  के  सीमा  विवाद  १००

 का  न्यायनिर्णयन  करने के  लिये

 पाटनकर  पंचाट  में  निहित

 सिद्धान्तों को  लागू  करने  में

 असफलता

 Wo  qed  श्री  दा०  रा०  रावत  मंसुर  तथा  बम्बई  के  सीमा  क्षेत्रों  200.0  रुपयें

 मं  हो  रहे  सत्याग्रह  आन्दोलन  के

 प्रति  उपेक्षा-भाव

 v5
 ~

 Rey  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  fea  दी  विभिन्न  राज्यों  के  सीमा  विवादों  १००  रुपय

 को  fart  में  aps  परिषदों

 की  सफलता

 bf  &y  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  सरादुकेला  तथा  खान  के  बारे  200  रुपये

 q  बिहार  तथा  उड़ीसा  के

 विवाद  को  तय  करनें  की

 आवश्यकता

 है  ई  अ  RER  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी दी  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  १००  रुपये

 की  नियुक्ति

 ~
 ¥e  Reo  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्वि  दी  दांडिक  न्याय  सरल  तथा  अल्प  १00  रुपये

 व्ययी  बनाने  की  झावइ्यकता

 Yo  RoR  श्री do  च०  मलिक  पुलिस  में  भ्रनुसूुचित जाति
 के  १००  रुपयें

 पर्याप्त  व्यक्ति  नियुक्त करने

 की  झ्रावदयकता

 Yo  ६४०  श्री  दा०  रा०  चावन  पुलिस  पर  व्यय  कम  करने  की  १००  रुपये

 आवश्यकता
 —_—
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 es  es  re  एएए  a  ए  एफए  लए  एएए  न

 ५  ध्न्  श्री  बि०  दास  गुप्त  बिहार  जनगणना श्रधीक्षव  १००  रुपय

 द्वारा  मालूम  सदर  )

 के  बारेमें  प्रकाशित भाषा  सम्बन्धी

 को  शद्ध  करने  की

 क  प्रे  श्री  बि०  दास  गुप्त  जनगणना के  लिये  उचित  व्यवस्था  १००  रुपये

 करने  की  आवश़्यकता

 न  RAY  श्री  बि०  दास  गुप्त  भाषा  के  बारे  में  सही  आंकड़े  जानने  १००  रुपये

 के  लिये  जनगणना की  अलग

 केन्द्रीय  व्यवस्था  करने  की

 आवश्यकता

 XR  RAL  श्री  बि०  दास  जनगणना के  बारे  में  जनता  के  १००  रुपये

 आरोपों का  निर्णय  करने  > ना

 न्यायाधिकरण  बनाने

 की  झावइयकता

 Yo  Gok  श्री  सरासर  पुलिस  पर  व्यय  कस  करने  की  १००  रुपये

 झवइयकता

 १  Geo  श्री  भारतीय  जनगणना  झ्र धि नियमों  १००  रुपये

 को  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  लागू

 करने  की  झावइ्यकता

 श्री  रास द  प्र्  सभी  राज्यों  में  मध्यम वर्ग  के  १००  रुपये

 परिवारों  की  तथा  व्यय

 का  सर्वेक्षण  करने

 व्यक्ति

 Uv  Yo  श्री बैं०  चे ०  मलिक  दिल्‍ली में  कटपीस  के  व्यापार  में  १००  रुपये

 गड़बड़ी रोकने  में

 19१19  श्री  वॉरियर  १००  रुपये दिल्‍ली में  पुलिस  की
 ज्यादतियों

 के  बारे  में  aren

 a4  925  श्री  वारियर  दिल्ली  की  मजदूर  बस्तियों  में
 ह

 १००  रुपये

 पानी की  व्यवस्था  करने  म

 ग्र सफलता

 श्री uy  हश्र  दिल्‍ली  में  पानी  की  व्यवस्था  करने  १००  रुपये

 में  झ्र सफलता



 रे  Uv  १९  eye

 %

 alia a  उलान  a  ea a

 yy  प्यादे  श्री  झा सर  facett  में  पर्याप्त  १००  रुपये
 >>.
 मं

 असफलता

 yy  न्  श्री  दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियों को  हटाने  १००  रुपये

 के  काम  में  घीमी  प्रगति

 क  २२०  श्री छे०  seit  सिंह  राज्य  परिवहन  कर्मचारी संघ  को  १००  रुपये

 मनीपुर  प्रशासन  द्वारा  सरकारी

 मान्यता  देने  से  इंकार

 Xs  २२१  श्री ले०  wat  सिह  मनीपुर  घाटी  की  छोटी  झीलों  को  १००  रुपये

 खेती  योग्य  बनाने  के  लिये

 दान  देने  की  झावइ्यकता

 Xs  २२२  श्री ले०  wat  सिह  गैर  सरकारी  स्कूलों  को  सहायता  १००  रुपये

 देने  का  एक  शिखाधार  बनाने

 की  आवश्यकता

 v9  दे  श्री
 So

 wat  fag  मनीपुर  में  लोगों  को  बिजली  देने  १००  रुपये

 की  व्यवस्था  में  सुधार  करने

 की  Wasa

  ैद  Rw
 श्री  ले०  mat  सिह  इम्फाल वाटर  बाँस  योजना  को  १००  रुपये

 लागू  करने  की  झावइ्यकता

 to  २४४  श्री To  च०  मलिक  १००  रुपये देश  से  mera दूर  करने  में

 सफलता

 ६०  २४४  श्री  बे  ०  मलिक  अ्रनुसूचित  जातियों  आधिक  १००  रुपये

 दशा  सुधारने में

 ६७  २४६  श्री  qo  च०  मलिक  अनुसूचित  जातियों  का  शोषण  १००  रुपये

 समाप्त करनें  में  सफलता

 ०  क  श्री ह  च०  मलिक  १००  रुपये कड़ाहा  साफ  करने  वालों  को  अच्छे

 कार्यों  में  प्रशिक्षित करनें  की

 अनावश्यकता

 च्  VE  श्री व्  च0०  मलिक  उड़ीसा में  भ्रनुसू्नित  जातियों  १००  रुपयें

 के  मकान

 बनाने  के  लिये  धन  देने  की

 ATARI
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 च्  २५०  श्री बैं०  च  मलिक  मैट्रिक  से  gt  के  अनुसूचित  १००  रुपय

 जाति  के  सभी  विद्याथियों  को

 छात्रवृत्ति  देने  के  लिये  उड़ीसा

 को  रुपया  देने  की  आवश्यकता

 ६०  रश र  श्री बै०  च०  मलिक
 अनुसूचित  जातियों

 को  कानूनी  Loo  रुपये

 सहायता देने  के  लिए  उड़ीसा

 को  रुपया  देनें  की  आवश्यकता

 ठ  रख  श्री बैं०  स्वू  मलिक  अनुसूचित  जातियाँ  ख़ादिम  १००  रुपये

 जातियों  के  विद्यार्थियों  को

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  तथा

 भारतीय  पुलिस  को

 परीक्षाओं की  तैयारी  कराने  के

 लिए  बलास  खोलने  में  बिलम्ब  —————=_—

 श्री  से ०  रा०  पट्टाभिरासन  :
 मेँ  सब  से  पहले  भ्रनुसूचित  जातियों  के

 विषय को  लेता  हूं  ।  अनुसूचित  जातियों  से  अच्छा  व्यवहार  नहीं  हो  इस  मामले  में  मेरा

 मतभेद  नहीं  ।  परन्तु  यह  कहना  नितान्त  गलत  है  कि  उनसे  वही  व्यवहार  हो  रहा  है  जो  कि  दक्षिण

 श्रमिक  में  भारतीयों  से  हो  रहा  है  ।  भारत  में  एसा  कोई  कानून  नहीं  जिसके  द्वारा  अनुसूचित  जातियों

 अथवा  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  को  ऊंचे  से  ऊंघा  स्थान  प्राप्त  करने  में  कोई  रुकावट  डाली  जा  सके  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  भाग  बढ़ने  में  कोई  कठिनाई  पैदा  नहीं  की  जाती  ।  इसके  विपरीत  उनके

 लिए  शिक्षा  कार्यक्रम  की  व्यवस्था  की
 गयी  हैं

 कौर  उन्हें  जवास  कौर  डाक्टरी  सुविधायें  देने  की  दिशा

 में  भी  काफी  कुछ  किया  गया  है  ।  हम  चाहते हैं  कि एक  उचित  आधार  पर  भारत  के  विविध  लोगों

 का  परस्पर  विलय  हो  ।  ate  जैसा  कि  कहा  गया  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  निर्माण  कर  दी  जाये

 कि  दलित  वर्गों  के  लिए  कोई  अलग  झंझट  न  करना  पड़ें  ।  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  को

 छात्रवृत्तियां  भी  दी  गयी  है  और  विधान  द्वारा  सेवायें  इत्यादि  में  भी  उनके  लिए  स्थान  सुरक्षित  किये

 गये  हैं  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  इस  वर्ग  के  लोगों  को  सब  पहले  जैसी  कठिनाइयों  का

 सामना  नहीं  करना  पड़  रहा  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  ha  एंथनी  ने  केरल  शिक्षा  सम्बन्धी  मामले  का  उल्लेख  किया  है  ।  उन्होंने

 सिख  कौर  ग्रां गल  भा  राज्यों  के  प्रति  हो  रहे  भ्र न्याय  की  बात  की  है  ।  मेरे  विचार  से  विधान

 तो  सब  के  लिए  एक  जैसा  होता  है  att  उच्चतम  न्यायालय  अपने  विवेचन  में  किसी  का  पक्षपात

 नहीं कर  सकता  ।  यह  कहना  कि  उच्चतम  न्यायालय  को  मामला  देना  ही  ठीक  नहीं  कोई

 ठीक  बात  नही ंहै  ।.
 जांगल  भारतीयों  पर  अपनी  शिक्षा  प्रणाली  चालू  करने  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं

 यदि  नियमों परन्तु  राज्य
 सहायता

 की
 इच्छा  हो  तो  नियमों  इत्यादि  की  पाबन्दी  होती  ही  है  |

 का  पालन  ठीक  ढंग  से  न  होता  हो  तो  सहायता  से  इन्कार  भी  किया  जा  सकता  है  ।  इसमें

 भूत
 अधिकारों  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उत्पन्न  होता  ।  एशिया  के  तीन  अर्थात  भारत

 ry

 भ्रंग्रेजी  में

 429  (Ai)
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 में  यह  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  इस  प्रकार  के  विधान  बनाये  जायें  जिसमें  किसी  भी

 प्रकार  का  पक्षपात  कौर  भेदभाव  न  हो  |  हमारे  जहां  अल्प  संख्यक  वर्गों  से  सम्बन्धित  लोग

 काफी  उच्च  पदों  पर  प्रासीन  हैं  ।.  श्री  फ्रैंक  एंथनी  की  धार्मिक  भाषाई  अल्प  सैनिकों  का  उल्लेख

 मुझे  पसंद  नहीं  ara  ।'  राज्य  की  राजनीति  कुछ  भी  हो  परन्तु  भाषाई  भ्राता  पर

 उससे कोई  भेदभाव  नहीं हो  सकता  ।

 गत  वर्ष  दिल्ली  निगम  के  बारे  में  काफी  शोर  था  श्र  जिस  ढंग  से  दिल्‍ली  का  प्रशासन

 चल  रहा  है  उसके  लिए  गह-कार्य  मंत्री  की  सराहना  करनी  ही  होगी  यहं  भी  आशा  करनी  चाहिए

 कि शीघ्र  ही  दिल्‍ली में  जल  सम्भरण  की  व्यवस्था  ठीक  हो  जायेंगी  ।  दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी

 है
 पौर  उसमें  इसकी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  इसके  साथ  ही  स्वास्थ्य

 सुविधाओं
 की  भी  व्यवस्था

 होनी  चाहिये  |  मुझे  यह  भी  सन्तोष  है  कि  हिमा चल  नरेशपुरी  र  म्रन्दमान  निकोबार

 जसे  संघ  राज्य  aati  में  भी  इस  दिल्ला  में  समुचित  प्रगति  हो  रही  है  ।

 हमारे  देश  की  सेवाओं  का  स्तर  बहुत  ही  सराहनीय  है  |
 परन्तु

 मेरा  सुझाव है  क्रि यह  परम्परा

 निर्माण  की  जानी  चाहिए  कि  प्रत्येक  राज्य  की  केन्द्रीय  सेवाओ ंमें  एक  तिहाई  लोग  उससे  अतिरिक्त

 राज्यों  के  होनें  चाहिए  ।  इस  से  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  काफी  मजबूत  होती  जायेंगी  ।  इस  बात

 का  पुरा  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  argo  सी ०  एस०  अधिकारी  शौर  इंजिनियर  लोग  सेवा-सहवृत्त

 होकर  गर  सरकारी  सार्थों  में  काम  न  करें  ।  इससे  सरकारी  हैसीयत  में  पैदा  की  गयी  जान  पहिचान

 को  अनचित  लाभ  उठाया  जाता  हैं  |

 इसके  साथ  ही  म  इस  बात  पर  भी  जोर  देना  चाहता हूं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को
 समुचित

 तन  दिया  जाना  चाहिए  श्र  निवृत्ति  वेतन  इत्यादि  की  शर्तों  में  सुधार  करना  चाहिए  ।  श्रष्टोचार

 के  मामले  में  दोष  सिद्ध  हुये  बिना  किसी प्रकार की  कार्य वाह ों  नहीं  की  जानी  चाहिए
 |  न्याय

 के  मामले  में  जल्दबाजी  करके  किसी  व्यक्ति  को  वास्तविक  न्याय  से  वंचित  रखना  ठीक  बात  नहीं

 कहीं  जा  सकती  ।

 श्री  go  रह  पटेल  देश  में  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  है  भ्र ौर  लोगों  की  प्रवृत्ति

 जब  तक  सरकार  जीवन  के  सभी  तरंगों  में लोकतंत्रीय कानन  हाथ  में  लेने  की  होती  जा  रही  है  ।

 व्यवस्था  को  मान्यता  नहीं  देती  तब  तक  लोक  तंत्रीय  भावना  विकसित  नहीं  हो  सकती
 ।  अराज

 अ्रवस्था यह  है  कि  हारे  हुए  सदस्यों  को  ऊंचे  पदों  पर  नियुक्त  कर  दिया  जाता  है  ।  लोक  तंत्र  से

 लोगों  का  विश्वास  उठ  रहा  है  और  वह  गलत  ढंग  झपना  रहे  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  भ्रनच्छेद

 २५५  के  अ्रस्तर्गंत  यह  अघिकार  है  कि  वह  देखे  कि  राज्य  सरकारें  संविधान  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 चुल  रही  हैं  अथवा  नहीं  ।  गह-मंत्रालय  ने  इस  बार  ध्यान  न  दिया  तो  लोगों  का  लोकतंत्र  में

 विश्वास कम  हो  जायेगा  जाप  दिल्‍ली  को  ही  ले  यह  तो  सीधे  ही  केन्द्रीय  सरकार  के

 सरदी  दिल्‍ली  के  लोगों प्रशासन  में  हू  परन्तु  यहां  बायें  दिशा  में  विधि  की  अवहेलना  की  जाती  है  ।

 के  लिए  गृह-मंत्रालय  नहीं  कर  सकता  तो  फिर  लोग  आखिर  कहां  जायेंगे  ।  कौन  उनकी  बात

 सुनेगा
 ?  बड़े-बड़े  ग्र धि कारियों  को  भी  विधि  का  कोई  सम्मान  नहीं  शौर  खुले  श्राम  परिवार पोषण

 चल  रहा  प्रशासन  के  प्रत्येक  वर्ग  में  तीव्र  हो  रहा  है  ।  गर-सरकारी  सोथो में  उन

 लगों
 को  ब

 उत्तर  पद  ATT  हो  न  जो

 कि

 उन  लोगों  के  सम्बन्धी  हैं  जिनके  हाथ  में  शक्ति
 =

 apa ——

 +4 मल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  का  कंतंव्य  है  कि  वह  इन  चीज़ों  का  पता  करे  |  आखिर  गुप्तचर  विभाग  पर

 किस-लिए  इतना  घन  खर्चे  किया  है  |  लेकिन  कठिनाई  यह  है  कि  गुप्तचर  विभाग  के  कर्मचारी

 भी  पदासीन  लोगों  को  आसन्न  नहीं  कर  सकतें  ।

 जिला  स्तर  पर  अ्रथवा  राज्य  स्तर  पर  जो  भी  समितियां  नियुक्त  होती  हूं  उनमें  वही  लोग

 लिये  जाते  हैं  जो  पदासीन  लोगों  के  भ्र पने  व्यक्ति हों  ।  श्रेबोतनिक  दंडाधिकारी  भी  उन्हीं  लोगों  को

 बनाया  जाता  हें  जो  कांग्रेस  बालों  को  चाहते  हों  ।  इस  प्रकार  के  लोग  ही  बम्बई  में  द्विभाषी  राज्य

 प्रशासन  की  प्रशंसा  करत  हैं  ।  क्योंकि  उसी  में  उनकी  चांदी  होती  है  ।  इसी  प्रकार  ate

 लोगों  ने  सब  कुछ  भूल  कर  कानून  हाथ  में  ले  लिया  at  जिम्मेदारी  तो  हमारी  ही  होगी

 में  गह-कार्य  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  इन  बातों  की  देख  भाल  करे  ।

 इसके  अतिरिक्त  मे  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  प्रारम्भिक  दिक्षा  विद्यार्थियों  को

 उनकी  मात  भाषा  में  दी  जानी  चाहिए  are  इस  सम्बन्ध  में  सभी  राज्यों  में  व्यवस्था  हो  जानी

 चाहिए ।  साथ  ही  मं  इस  बात  पर  भी  जोर  दंगा  कि  बम्बई  राज्य  के  विकास  बोर्डों  के  सदस्यों  का
 a

 चुनाव  होना  चाहिए  नामज़दगी  में  तो  केवल  कांग्रेस  के  लोग  ही  सभी  जगहों  पर  जाते
 दगी a An  ।

 इससे  लोकतंत्र  में  लोगों  निश्वास कम  होने  लगता  है

 श्री  mare  (  नागपट्टिनम  रक्षित--ग्रनुसूचित  जातियां  मेँ  गह-कार्य  मंत्रालय

 की  मोटरों  का  समर्थन  करता हूं  ।  mt  तक  भारत  के  इतिहास  में  कभी  भी  इतनी

 शांति  go  सरकार  स्थापित  नहीं  हुई  ।  ओपन  विचार  व्यक्त  करने  की  जितनी  स्वतंत्रता  है

 उतनी  कभी  भी  नहीं  थी  ।  इसके  लिए  गह-कार्य  मंत्रालय  को  बधाई  देनी  ही  होगी  ।  जहा  तक

 प्रशासन  का  सम्बंध  है  मेरा  निवेदन  है  कि  कल्याणकारी  राज्य  में  यह  श्रावक  होता  है  कि  अधिकारी

 बग  गरीब  जनता  की  समस्याओं  को  समझने  का  प्रयत्न  करे  गरीब  शिक्षित  किसानों  की  afs

 भाइयों  कों  अनुभव  करे  ।  हमारे  अधिकारियों  को  लोगों  के  सम्पर्क  में  अन  पार  सेवा  करने  कोई

 ही  नहीं  है  ।'  हमें  इस  द  fczap tor  को  बदलना  है  श्र  अधिकारियों  में  सेवा  भाव  का  निर्माण

 करना |  इसके  बिना  हम  कल्याणकारी  राज्य  का  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।  एं  नवयुवकों

 की  नियुक्तियां  की  जानी  चाहिएं  जिनमें  सेवाभाव  हो  शौर  वे  जनता  की  इच्छा  श्र  आवश्यकता

 के  अ्रनसार चल  सकें  ।

 निस्सन्देह  अनुसूचित  जातियों  की  भ्र वस् था  में  काफी  सुधार  हुमा  परन्तु  फिर  भी  अभी

 बहुत  कुछ  करना  बाकी
 है  ।  इस  दिशा में  एक  मनोवैज्ञानिक  क्रांति  लाने  की  आवश्यकता  है  ।

 अधिकारियों  का  रवय्या
 सहानुभूति

 पूर्ण  नहीं  ये  लोग  कभी  पुरानी  लकीर  पर  ही  चल  रहे

 उन्होंने  प्रभी  संविधान  में  निहित  भावना  को  पहचाना  नहीं  शौर  न  ही  उन्हें  समय  के  साथ  चलना

 ही  राजा  इन  सब  बातों  का  विश्लेषण  करने  के  लिए  एक  बोर्ड  स्थापित  किया  जाना

 जो  कि  सारे  मामले  का  विश्लेषण  करे  कौर  इनके  उपचार  के  लिए  समुचित  सुझाव  दे  ।

 सरकार  ने  बहुत  कारण  किया
 है  ।  गुह-कार्य  मंत्री  तथा  गृह-कार्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 दोनों  महान  व्यक्त  हूँ
 ।

 दुख  यह  है  कि  उन्हें
 भी

 प्रसाद
 से

 wafer  सहयोग  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  हमें
 भी  यही

 शिकायत  है
 @  भर  इसी  का  कोई  हल  निकालना  चाहिए  |  शायद  स्वतन्त्र  बोड़  की

 स्थापना  में  इस  का
 कुछ  हल  निकल  as

 ह

 मूल  क
 म



 दे  a5  अफ़सानों  sr
 ATT  व्  मांगें

 जला जद डा
 Oars,  ERE

 fat  संगण्णा  (  कोरापट--रक्षित--श्रनुसूचित  प्राचीन  जातियां  )  :  राज  देश  में  पंच  वर्षीय

 योजनाओं  के  कारण  लोगों  की  दबी  हुई  भावनाएं  उभर  रही  हैं  ।  यह  बहुत  बड़ी  समस्या है

 wy  बेस  सामूहिक  तौर  पर  देश  की  शाति  ate  सुरक्षा  स्थिति  काफी  अच्छी  उड़ीसा  सरकार

 के  विरुद्ध  जो  यह  अलाप  लगाया  गया  है  कि  वह  भूदान  श्राव्दोलन  की  प्रगति  में  रुकावट  बन  रही

 नितान्त  गलत  है  ।  आरोप  लगाने  वाले  साननीय  महोदय  ने  स्थिति  को  ठीक  ढंग  से  समझा  नहीं  |

 यदि  भूदान  का  काय  शिव  ढंग  से  नहीं  चला  तो  दोष  कार्यकर्त्ताश्रों  का  सरकार  का  नहीं  ।  इसके

 लिए  तो  केन्द्रीय  गह-कार्य  मंत्री  महोदय  ने  प्रयत्न  करके  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  €  ४  लाख  ४०

 हजार  की  करवा  दी  परन्तु  बह  सारी  राशि  को  खच  न  कर  सक  ।  गृह-कार्य  मंत्री  को

 एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहना  पड़ा  कि  कार्यक्रमों  द्वारा  धन  का  दुरुपयोग  किया  गया  है  |  eq

 पर  भी  सरकार  को  सत्याग्रह  की  धमकियां  दी  जा  रही
 हैं  ।  जमीनों  के  बारे  में  eqs  करने

 के  लिए  योजना  ara  से  एक  विशेष्  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  गयी  थी  ।  प्रीत  उनका  प्रतिवेदन

 भी  उत्साहजनक  नहीं  हैं  प्रौढ़  इसकी  अखबारों  में  भी  चर्चा  हई  है  ।  उड़ीसा  सरकार  का  इसमें

 कोई  दोष  नही ं।

 कहा  गया  है  कि  अ्रस्पश्यता  निवारण  के  लिये  जो  राशि  उड़ीसा  सरकार  को  दी  गयी  थी  उसका

 उचित  उपयोग  नहीं  किया  गया  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  उड़ोसा  राज्य  के  सभी  सदस्य

 कांग्रेसी  नहीं  इसे  आरोप  का  उत्तरदायित्व तो  सब  पर  जाता  है  ।  इस  दिशा  में  जिन  लोगों

 की  नियुक्तियां होती  वे  सभी  दलों  के  सदस्यों  की  सिफारिश  से  होती हैं  ।  में  यह  स्वीकार नहीं

 कर  सकता  कि  इस  डि  का  कोई  राजनी  तिक  लाभ  उठाया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  की  गयी  आलोचन

 निराधार  हैं  |

 चे०  रा०  पट्टा शिरा मत  पीठासीन

 अरब  में  आदिस  जाति  समस्या  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा
 |

 भारत  सरकार  और  राज्य  सरकार  प्रति

 मास  एक  करोड़  रुपये  नच  कर  रही  हैं  परन्तु  प्रगति  कोई  सराहनीय नहीं  है  ।  मेरा  सुझाव यह  है  कि

 प्राचीन  जाति  के  लोगों  की  सामाजिक  कौर  श्रमिक  स्थिति  का  पुरा  सर्वेक्षण  किया  जाय  ।  इस  से

 इन  चीजों  का  पता  चलेगा  जिन  की  are  कि  केन्द्रीय  शौर  राज्य  सरकारों  को  समुचित  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  इस  दिदा  में  मंत्री  महोदय  नें  भी  समिति  नियत  करने के  कहा है  ।  तक

 विकास  योजनाओं  के  दोष  ठीक  नहीं  कर  लिये  जाते
 इन

 लोगों  का  आधिक  विकास  सम्भव  नहीं
 |  झा धिक

 विकास  के  लिये  बहुत  से  कुटीर  उद्योगों  को  प्रा  रम्भ  किया  गया  था  ताकि  ख़ादिम जाति  के  लोगों  को

 लाभ  पहुंचे  परन्तु  इन  सेब  की  व्यवस्था  करने  वाले  लोगों  में  सामूहिक  भावना  का  अभाव है  ।  अत

 फेरबदल  करने  की  श्रावव्यकता  है  ।  योजनायें  इस  ढंग  से  बननी  चाहियें  कि  लोगों  में  उत्साह बढ़े  श्र

 वे  सहयोग  देने  के  लियें  ort  जायें  ।  इस  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  उत  का  परामर्शों  लिया  जाये  ।

 ख़ादिम  जाति  के  लोगों  की  केवल  एक  ही  फसल  ga  बह  तम्बाकू की  ।  तम्बाकू पर  कर
 इतना  भ्रमित  लगाया हमा  है  कि  इन  लोगों में  इसे  बने  की  क्षमता नहीं  है  ।  इस  लिये  लोग  स्थान  छोड़

 अन्य  स्थानों पर  जा  रहे  प्रौढ़  जगह  जाने  पर  इन  लोगों  की  सम्पत्तियां  जब्त  कर  ली  जाती  हैं  |

 उन
 लोगों  में  काफी  त्रास  जाता  है  ।  इस  का  कोई  हल  निकाला  जाना  चाहिये  |  इस  के  साथ

 ही  मैं  ग्रह
 भी

 कहूंगा  कि  यदि  सचमुच  सरकार  ख़ादिम  जाति  के  लोगों  का  कल्याण  चाहती है  तो  उन्हें

 इन  क्षेत्रों  में  प्रचलित
 शिवी  प्रणाली  में

 में  भी
 भारी  परिवर्तन

 कर  उस  का
 पुननिर्माण  कर करना ता  होगा et  सध  ——

 faa  अंग्रेजी  में
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 नदी  घाटी  परियोजनाओं के  लिये  ग्रामीण  जाति  के  लोगों  की  जमीनों  को  जीत  किया

 परन्तु  बड़े  लम्बे  बसें  तक
 उस

 का  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया
 ।  उन

 की  जमीनों
 की

 समुचित  कीमतें

 भी  नहीं  लगायी  गयीं  ।  कोई  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ताकि  इन  लोगों  के  हितों  का

 संरक्षण हो  सके  |  हमारी  सरकार  सारे  देवा  में  अल्प  प्राय  के  लोगों  के  लिये  शहरों  में  झ्ावासं  योजनायें

 कार्यान्वित कर  रही  है  परन्तु  ख़ादिम  जाति  के  लोगों  के  लाभ  के  लिये  ऐसी  किसी  प्रकार  ay  योजना

 निर्मित नहीं  की  गयी  ।  में  इस  बात  पर  भी  जोर  देना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  जाति  मंत्रणा  समिति  की

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  के  लिये  सरकार  को  तुरन्त  कार्यवाही  करनी

 चाहिये ।

 sea  में  मेरा  निवेदन  है  कि  शादी  जातियों  अथवा  अ्रनसुचित  जातियों  के  लोगों  को  जो

 बत्तियां  दी  जाती  उन
 की  अदायगी  इतनी  देरी  में  होती  है

 कि  कई  छात्र  साल  के  बीच  में  ही  अपनी

 शिक्षा को  समाप्त  करने  पर  मज़ार हो  जाते  हैं  इस  को  ठीक  करने  का  भी  प्रबन्ध  किया

 जाना  चाहिये  |

 tatty  to  wat  fas  :
 में  अपने  कटौती  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  गुह  मंत्रालय  के  जो  भी  कृत्य  हैँ--कानून  तथा  असैनिक  सेवाओं

 का  नियंत्रण  शर  पिछड़े  वर्गों  का  उद्धार-उन  में  से  किसी  में  भी  वैज्ञानिक  एवं  स्थिर  नीति का  अ्रनुसरण

 नहीं  किया  गया  है  जिस  के  परिणामस्वरूप  देश  के  मध्य  वर्गों  ak  निम्न  वर्गों में  बहुत

 है  ।

 हमारे  देश  की  प्रशासकीय  व्यवस्था  का  एक  दौर  यह  है  कि  शक्ति  कुछ  हाथों  में  केन्द्रित  होती

 जा  रही  केन्द्र  तथा  राज्य  दोनों  में  मंत्रियों  के  सम्बंधियों  झर  मित्रों  को  विभिन्न  सेवाओं  में  नियुक्त

 किया  जाता  है  ।  सभी  जिम्मेदार  पदों पर  वही  व्यक्ति  aria हैं  ।

 यद्यपि  संविधान  मध्य  है  परन्तु  वास्तव  में  केन्द्र  के  हाथ  में  ही  म्यूजिक  दठाक्तियां  हैं  शौर

 जिला  बोर्ड  तथा  ग्राम  पंचायतें  केवल  नाम  मात्र  के  लिये  कार्य
 कर  रही हैं  ।  इस  के  कारण  हमारे  राष्ट्रीय

 जीवन  में  बहुत  भ्र सन्तोष  व्याप्त  है  ।  इताति  का  विजेन्द्री  करण  अत्यन्त  ग्रावध्यक  है

 जहां  तक  सचिवालय  सेवायों  की  भर्ती  का  प्रदान  है  वह  देश  की  श्रावश्यकताय्रों  के  लिये

 युक्त है  ।  भर्ती  की  प्रणाली ऐसी  जिस में  भ्रध्ययनद्यील  व्यक्ति ही  सफल  होते  हैं  ।  ऐसे  लोग  इन

 सेवायों  को  अपना  स्थायी  व्यवसाय  नहीं  बनाते  |  इसलिये  यह  श्रावक  है  कि  ऐसे  व्यक्ति  लिये  जायें

 जो  सेवा  को  ही  स्थायी  व्यवसाय  बनायें  ।

 इस  के  बाद  में  सचिवालय  के  कर्मचारियों  के  कल्याण  के  कार्यों  पर  जाता  ।  कर्मचारियों  की

 परिषदों
 दौर  कल्याण  भ्र धि का  रियों  की  नियुक्ति  से  कोई  विशेष  लाभ  नहीं  हो  सका  है  क्योंकि इन  की

 अधिकांश  बैठकों  में  उच्च  अधिकारी  उपस्थित  रहते  हैं  ।  अधिकांश  प्रश्नों  का  निर्णय  उच्च  अधिकारी

 ही
 कर

 लेते
 हं

 ।
 इसलिये  कर्मी  री  अपनी  पुरानी  मांगों  के  लिये  एक  अपीलीय  निकाय  की आवश्यकता

 का  झनभव करत  हू  ॥

 इस
 के  पश्चात्‌  मैं  अखिल  भारतीय  पंवार  की  झोर  गृह-मंत्रालय  का  ध्यान  झ्राक्थित

 करना

 चाहता  हूं  ।  उन  की  परीक्षा द्य ों  के  सम्बन्ध  में  संघ  orate  ने  कहा है  कि  श्रभ्यथियों  की  संख्या  बहुत

 बढ़ गई  है
 गर उनकी

 उन  की
 सामान्य

 योग्यता  बहुत  गिर  गई  है  जिस  के  कारण  पर्याप्त  संख्या में  योग्य

 अभ्यर्थी नहीं  मिल  पाते  |  इस
 कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  कुछ  प्रयत्न किया  जाना  चाहिये

 य

 मल  अंग्रेजी  में
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 इन  अखिल  भारतीय  पदों  के  सम्बन्ध  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लोगों  की  यह  शिकायत है  कि  उन्हें

 पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  नहीं  मिल  पाता  है  ।  आयोग  की परीक्षाओं में  प्रगतिशील  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों

 को  ही  लाभ  होता  है  ।  इसलिये  सरकार  को  अखिल  भारतीय  पदों  की  भर्ती  की  प्रक्रिया में  इस  प्रकार

 परिवर्तन  करना  चाहिए  कि  सीमान्त  क्षेत्रों  के  व्यक्तियों  को  धिक  भाग  मिल  सके  ।  इसके  लिए

 यह  सुझाव
 दिया  जाता  है.कि  संघ  आयोग  द्वारा  भर्ती  क्षेत्रीय  आधार  पर  की  जाये  अखिल  भारतीय

 भ्राता  पर  नहीं  ।

 जहां  तक  ग  हू-मंत्रालय  व्यय  का  संबंध  है  उस  में
 वृद्धि  हुई  पुलिस  के  व्यय

 में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  उचित  नहीं  कहो  जा  सकती  क्योंकि
 बहुत  से  राज्यों  में  गोलीकांड

 ait हत्या यें  बढ़  रही  हैं  ।  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  की  घटनायें  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  च्

 बढ़  गई  हैं  ।  छोटी  छोटी  सी  बातों  पर  आत्मरक्षा  की  फ़राड  में  गोली  चलाई  जाती  है  ।  मैँ  समझता

 हूं  कि  पुलिस  संहिता  में  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  शौर  गोली  चलाने का  अधिकार

 सीमित  किया  जाना  चाहिये  ।

 जहां  तक
 संघ  राज्य  क्षेत्रो ंकी  समस्याओं का  संबंध  है  सफीपुर  की  सदस्यो ंका  विशेष

 रुप  से  उल्लेख  करना  चाहता  हूं
 ।

 वहां  के  प्रशासन  में  कोई  सुधार  नहीं
 है  क्योंकि  at  बड़े  बड़े

 भ्रमणकारी भेज  जाते हैं  वे  उन  क्षेत्रों  की  कठिनाइयों  से  श्रपरिंचित  होत ेहैं  तथा  परिचय  प्राप्त  करने  का

 प्रयत्न भी  नहीं  करते हूँ  ।  वे  वहां  की  भाषा  भी  नहीं  बोलते बौर  पहाड़ी
 क्षेत्रों  का  दौरा

 भी
 नहीं  करते

 ।

 मनीपुर के  छः  मुख्या युक्त ों  में  से  केवल  श्री  मून  तामेनलांग  जाया  करते  श्रे
 ।

 अन्य
 पांच

 में  से  किसी ने

 भी  मणिपुर  के  भ्रांत  रिक  भागों  को  देखने  की  चेष्टा  नहीं  की  ।

 मैं  वहां की  वास्तविक स्थिति  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  बता  देना  चाहता हुं  ।  योग्य  अधिकारियो

 को  तो  शीघ्र  ही  वहां  से  बदल  दिया  जाता  है
 ate  ग्र योग्य  व्यक्तियों को  बहुत  समय  तंक

 रहने  दिया  जाता है  ।  अधिकतर  विभागाध्यक्ष  सेवानिवृत  पदाधिकारियों  में  से  नियुक्त  किये

 जाते हूँ  और  स्थानीय  व्यक्तियों  को  मौका  नहीं  दिया  जाता  ।  इस
 के  कारण उन

 क्षेत्रों
 में

 बहुत  अ्रसस्तोष व्याप्त  है  ।

 इस  कै  सम्बन्ध में
 ~

 भ
 Bet,

 स्टेट्समैन  के  एक  समाचार  उल्लेख  करना  चाहता  ह्  वहां

 नागा  पहाड़ियों के  कर्मचारियों  की  मांगों  केबारे में  है  जो  उन्होंने  aa  के  राज्यपाल  के

 समक्ष  एक  स्मरण पत्र के  रूप  में  रखी  स्मरण पत्र में  कहा  गया  है  कि  शासकीय  व्यवस्था

 लोकप्रिय  नहीं  हो  सकी है  ।  सेवानिवृत्त  सैनिक  अधिकारियों  की  नियुक्ति  से  प्रशासन  में  सैनिक  वृत्ति  द्

 गई  है  जो
 लोक  भावनाओं  पर  दमन कार्य  करती हूँ  ।  ”  मनीपुर  में

 भीं  ऐसी  स्थिति

 इसलिये  में  चाहता हूं  कि  वह-मंत्री  वहां  की  जनता  के  सन्तोष  को
 ट्र

 करनें

 का  उपाय  करें  ।

 यह  बताया गया  है  कि  मनीपुर  पर  ३  करोड़  मये  व्यय  किये  गये  हैं  ।  परन्तु  वास्तव  में  इस  मं

 से  ग्रधिकांश  धन  पुलिस  तथा  शांति  स्थापना at  कर्मचारियों  पर  ही  व्यय  किया  गया  है  ।

 इस
 के  सम्बन्ध में  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  राज्य  में  विकास  sri  के  लिये  जिन  संस्था  हों

 को  थोड़े  से  ऋण  दिये  गये  हैं  वे  उन  का  ठीक  हिसाब  नहीं  रख  सके  हैं  ।

 अन्त  में  म
 मणिपुर

 के
 सामान्य  प्रवासन  को  लेता  हूं  ।  क्षेत्रीय  परिषद्‌ और  मंत्रणा  समिति

 का  कार्य  ठीक  सहीं  चल  रहा  है  ।  कार्य
 के  दोहरेपन  के

 कारण  बहुत  अपन्यय होता है।। इस होता  इस
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 के  अतिरिकत  उन्हें  कोई  विशेष  शक्तियां  भी  नहीं  प्राप्त  जब  तक  वहां  कोई  प्रतिनिधि  सभा

 नहीं  स्थापित  की  जायेगी  लोग  सन्तुष्ट  नहीं  होंगे  ।

 श्री  TAT  प्रभाकर  सभापति  ग  ह-मंत्रालय  के  अनुदानों  का  में  समर्थन  करता  हूं

 कौर  में  गुह-मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं
 ।

 जहां  तक  गृह-मंत्रालय के  काम
 का  सवाल  है

 वहं

 संतोषजनक है  ।

 यहाँ  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  गया  म  भी  इस
 सम्बन्ध  में

 दी
 शब्द

 क

 चाहता  हूं  ।  दिल्‍ली  प्रशासन  में  दो  समितियां  हैं  जिन  का  यहां  पर  विशेषतया  उल्लेख  किया  गया  ॥

 उन  एक  जनसंपर्क  समिति  है  और  दूसरी  औद्योगिक  सलाहकार  समिति  |  इन  दोनों  समितियों  के

 दो  झ्रध्यक्ष हैं  ।  जहां तक  मुझे  उन  के  कार्यों को  देखने  का  अवसर  मिला  क्योंकि मैँ  भी  उस  सलाहकार

 समिति  का  एक  सदस्य  मै  ने  देखा  है  कि  कोई  भी  es  से  अच्छा  या
 कोई  भी  मिनिस्टर

 जिस  खूनी
 से  काम  कर

 सकता
 है  उस  से  भीं  ahs  तन  देही  ale  सगन के

 साथ  तौर
 अधिक  समय

 दे  कर  वह  लोग  काम  करते  है  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  झगर  यें  कमेटियां  इतना  प्रच्छा  काम  कर  रही  हैं  तब  तो

 fafaeceit  को  खत्म  कर  दिया  जाये  |

 श्री  नवल  अगर  श्राप  की  स्टेट  यूनियन  टैरीटरी  हो  जाये  तब  तो  मुझे  इस  में  कोई

 एतराज नहीं  है  ।

 तो  मे  श्राप  से  इन  दोनों  भ्रथ्यक्षों  के  सम्बन्ध  में  कह  रहा  था  |  इन  सलाहेक्रार समितियों  में
 जो  सदस्य  हू  उन  में  से  अ्रधिकतर  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  शरर  इन  जनता  के  प्रतिनिधियों  की  जो

 होती  है  उस  को  ये  अध्यक्ष ऊपर  प्रशासन  को  भेज  देते  प्रौढ़  केवल  प्रशासन को  ही  नहीं
 भेजते  बल्कि  मंत्री  को  भेजते  हैं  कौर  स्वय  भी  जा  कर  मंत्री  महोदय  से  बात  करते  हूँ  ब्यौरा  उस  के  औचित्य

 को  समझाते  शर भैं समझता मैँ  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  की  तरफ  से  जो  कदम  उठाया  जाता  है  वह

 जनक  होता  है  ।  समितियों  की  अधिकतर  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कर  दिया  गया  है  शौर  कुछ  के

 सम्बन्ध  में  बातचीत  चल  रही  है  ।  तो  यह  कहना  कि  ये  सलाहकार  समितियां  ठीक  काम  नहीं  करतीं
 ~  ~  ८

 कौर  इन  में  कुछ  ऐसे  ही  व्यक्ति  रख fi देते गये  ठीके  नहीं  होगा  ।  बहुत  जगह  यह  कहा  जाता  है  कि

 ये  जनता
 के

 प्रतिनिधि  नहीं हैं
 ।

 किन्तु  जहां  तक  इन  दो  अ्रध्यक्षों  का  सम्बन्ध है  ये  में  बहुत

 प्रिय  और  इस
 का  सब  से  बड़ा  प्रमाण  यह  है  कि

 इस
 से  पूर्व  बे  दल्ली  विधान  सभा  के  सदस्य  थे

 ।

 इस
 से

 अ्रन्दाज
 लगाया  जा  सकता  है  कि  उन  को  जनता  की  हिमायत  हासिल  थी  ।  शौर  ag  एक

 समय  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  भी  रह  चुक  ह  उनके  अनुभव  का  लाभ  उठा  कर  ये  दो  समितियां  काम

 करतीं हैं  ।  शिर  ये
 समितियां

 न
 होतीं

 तो
 दल्ली  की  अवस्था  क्या  होती  यह  सोचने

 की
 बात

 है  ।

 जनसाधारण  प्रतीक
 ा पगे से

 बहुत  कतराता  है  शौर  वह  समझता
 कि

 ये  हैं
 ।

 कौर  श्रफसर  से  मिलने  में  एक  जनसाधारण  को  थोड़ी  हिचक  होती  ग्रोवर  नगर  हिचक  न  भी

 हो  तो  फंस  के  पास  जाने  के  लिये  पहले  उस  के  पी०  ए  ०
 के  पास  जाना  पड़ता  उस  से  समय

 पंड़ता  है  उस  के  बाद  अ्रफसर.से  मिला  जा  सकता  है  ।  लेकिन  इन  दो अध्यक्षों के  पास  जाना

 बहुत  ही  सरल  है
 ।  उन  तक

 आदमी  rare  से  जा  सकता  है  शर  set  स्  at  के  सामने  रख

 सकती  है  ।  इस
 के  अलावा  वे  सारी  दस्ती  का  दौरा

 भी
 करते  रहते

 हैं
 और  लोगों  से

 मिलते
 रहते

 हैँ  ।  इस  प्रकार  इन
 समितियों

 का  ्  संतोषप्रद  है ;
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 लेकिन  मैँ  गुह-मंत्री  जी  से  ag  नम्य  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  इन  अध्यक्षों  को  तनिक

 श्र  अधिकार  दे  दिये  जायें  जिन  से  ये  आदेश  दे  सकें  प्रौढ़  उन  का  सीधा  पालन  हो  सके  तो  वह  अधिक

 उपयुक्त  होगा

 होम  गार्ड  के  सम्बन्ध  में  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  में  राजनीतिक  दलों  को  लिया  जायेगा

 झर  दलबन्दी की  बात  होमी  |  जहां तक  मुझे  पता  लगा  है  वह  यह  है  कि  होम  गार्ड  में  जो  व्यक्ति  लिये
 ७

 जायेंगे  वे  ऐसे  होंगे  जोकि  कहीं  या  तो  किसी  सरकारी  विभाग  में  काम  करते  होंगे  या  किसी  निजी

 संस्था  में  waar  किसी  उद्योग  धंधे  में  लगे  होंगे  ।  उन्हीं  लोगों  को  होम  गार्ड  में  लिया  जायगा  शौर

 होम  गार्ड  में  लिये  जाने  से  पहले  उन  को  झपने  कार्यालय  जहां  कि  वे  काम  करते

 मिशन--छेनी पड़ेगी  |  उस  के  बाद  ही  वे  होम  गार्ड  में  प्रविष्ट  हो  सकेंगे  ।  एक  माननीय सदस्य  नें

 कहा  कि  उस  पर  खर्च  किया  जबकि  पुलिस  वगैरह  मौजूद  है  ।  किन्तु  में  सदन  को  बताना

 चाहता  हूं  कि  उस  पर  खर्च  होने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  वे  लोग  झपने  अतिरिक्त  समय  में  श्री  कर

 ट्रेनिंग  लेंगे  और  काम  करेंगे  ।

 एक  बात  की  तरफ़  प्रौर  में  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करना  चाहता  हूं  प्रौढ़  वह

 है  दारू बन्दी  के  विषय  में  ।  ज्यों  सुलझी  ज्यों  त्यों  त्यों  श्रसझत  जातਂ  ज्यों  ज्यों

 हिरन  दौड़ता जाता  त्यों  त्यों वह  उलझता  जाता  हे--जहां तक  मैं  ने  देखा  दिल्‍ली  में  यही  अवस्था

 aa  हो  रही  है  ।  जन-सम्पर्क  समिति  की  एक  मीटिंग  में  दारू बन्दी  की  चर्चा  हुई  थी  |  उस  के  अध्यक्ष

 ने  यह  बताया  कि  पहलें  तो  समझदार--समझदार  से  मतलब  बालिस  से  पीते  किन्तु

 wa  सुना  गया  है  कि  यह  वबा  विद्याथियों  में  भी  फैल  गई  है  ate  सिर्फ़  लड़कों  में  ही  लड़कियों

 में  भी  है  ।  aa  यह  काम  फ़ैशन  के  नाम  पर  होने  लगा  है  ।  विद्यार्थी  होटलों  में  जाते  हैं  प्रौढ़  पैग  लगा

 लेते  है  ।  इस  के  अतिरिकत  थोड़ी  छंट  हो  गई  है  वह  यह  है  कि  बड़े  बड़े  क्लबों  में  नाइट-गेस्ट

 के  नाम  पर  दाराब  दी  जाती  है  ate  जिस  अधिकारी  को  प्रसन्न  करना  होता  उस  को  वहां  ले  जा

 कर  सरलता  से  प्रसन्न  कर  लिया  जाता  है  ।  माननीय  मंत्री  जी  से  कहा  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के

 जो  रेस्तरां  और  क्लब  उन  पर  पूरी  तरह  से  निगरानी  की  जाय  अर  जो  श्रथिकारी  वहां

 जाते  उन  पर  नज़र  रखी  जाये  ।

 इस  के  अतिरिक्त  मे  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  मदिरा  की  feat  घटा  दी  गई  है  प्रौढ़  उस  के

 घटने  से  शराब  का  घट  गया  जिस  का  परिणाम  यह  है  कि  पहले  जहां  एक  बोतल  पीनी  पड़ती

 वहां  श्री  दो  बोतलें  पीनी  पड़ती हैं  ।  जो  लोग  शासन  से  डरते  बे  तो  खैर  उसी  को प्रयुक्त  करते

 किन्तु  जो  से  नहीं  डरते  उन्होंने  स्वयं  भ्रपनी  दाराब  बनानी  शुरू  कर  दी  है  ।  दिल्‍ली

 में  नाजायज दा  बनाने  की  बहुत  सी  भट्टियां  हैं  ।  इस  का  एक  सब  से  बड़ा  कारण  यह  है  कि  जो

 व्यक्ति  नाजायज  शराब  पीता  पकड़ा  जाता  जब  उस  को  पकड़  कर  झ्र दा लत  में  पेशा  किया  जाता

 है  तो  उस  को  अधिक  से  अधिक  पचास  रूपये  जुर्माना  किया  जाता  है  प्रौढ़  वह  उसी  समय  पचास  रूपये  दे

 कर  घर  कर  फिर  वही  काम  करना  शुरू  कर  देता  है  ।  महीने  दो  महीने  के  बाद  प्यार  फिर  पकड़ा

 जाता  तो  फिर  पचास  रुपये  जुर्माना  दे  जाता  है  ।  पहले  तो  वहू  बचने  के  लिये  प्रतिवाद भी  करता

 लेकिन  aa  हालत  यह  है  कि  वह  सफ़ाई  में  गवाह  भी  पेश  नहीं  करता  क्योंकि  गवाहों  को  लाने  ले

 जाने  कौर  उनकी  तीमारदारी  करने  में  उस  को  बड़ा  संकट  कौर  झंझट  मालूम  होता  है  |  श्री तो  वह

 सीध  कह  देता  है  कि  हां  मं  नें  नहा  किया  मुझे  दण्ड दे  दीजिये  |  हमारे  जो  न्यायकर्ता वे  उस  को

 दण्ड  के  नामे  पर  पचास  रुपये  जुर्माना  कर  देते  जिस  को  वह  पहले  ही  जेब  में  डाल  कर  साथ
 ले  जाता

 है  कौर  उसी  समय  निकाल  कर  दे  देता  है  ।
 में  माननीय गह

 मंत्री  जी
 से  बहुत ही

 विनस  शब्दों



 त
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 में  निगह  करना  चाहता  हूं  कि  इस  दण्ड  को  कौर  कठिन
 कर

 दिया  जाये  केवल
 अर्थ-दण्ड

 के  बजाय

 ऐसे  लोगों  को  कुछ  शारीरिक  दण्ड  भी  दिया  जाना
 जोकि  कारावास का  हो  प्रौढ़  उस

 में
 कम  से

 कम  दो  महीने  से  छः  महीने  तक  दण्ड  होना  ताकि  जब  ag  दो  महीने  जेल  में  तो  कम  से

 कम  उस  में  तो  वह  यह  फुक  न  कर  सके  पौर  कानून  को  न  तोड़  सफे  |  प्रथम  तो  ऐसे  लोग  पकड़

 में  कम  झाते  क्योंकि  लोकल  पुलिस  से  उन  की  दूमा-सलाम  रहती  हज़ारों  उस  की  वजह  से  बहुत

 सी  बार  यह  देखा  गया  है  कि  समय  से  पहले  ही  उन  को  सुचना  मिल  जाती  है  शौर  जो  कुछ  भी

 मामला  होता  उस  को  खुर्द-बुदई  कर  दिया  जाता  है
 ।

 f  माननीय  गृह  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिये  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  रबी

 आन्दोलन  बड़ी  सफलतापूर्वक  चला  हैदर  उस  में  इस  बार  झाशा  से  fay  सफलता  प्राप्त  हुई

 है  ।

 दिल्‍ली  में  जो  राजनीतिक  पीड़ित  उन  के  सम्बन्ध  में  मैँ  माननीय  गृह  मंत्री  जी  का  ध्यान

 आकर्षित करना  चाहता  हूं  ।  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  जो  राजनीतिक  पीड़ित  डिस्प्लेस्ड  उन

 को  सौ  गज  ज़मीन  दी  गई  है  पांच  सौ  रुपये  दिये  गये  या  दिये  जायेंगे  ।  मैँ  कहना  चाहता  हूं

 कि  जो  राजनीतिक  पीड़ित  गांवों  में  रहते  हैं  ate  जिन  के  पास  कहने  को  घर  नहीं  उन

 को  भी  इस  तरह  से  सौ  गज़  ज़मीन  गांव  में  या  शहर  में---जहां  भी  वह  उपलब्ध  हो--दे  दी

 तो  बहुत  अच्छा  हो  ।
 जहां  सरका

 र  की  झर
 से  गन्दी  बस्तियों  के  लोगों  को  बसाया  जा  हरिजनों

 को  बसाया  जा  रहा  डिस्प्लेस्ड  सन्ज़  को  बसाया  जा  रहा  वहां  अगर  श्राप  पचास

 राजनीतिक  पीड़ितों  को  जोकि  गांवों  में  रहते  हैं  रोक  जिन  के  पास  अरपना  कहनें  को  मकान  नहीं

 एक  प्लाट  दे  दें  शर  थोड़ी  आधिक  सहायता  दे  दें-ग्राफिक  सहायता  न  भी  तो  उनकों कजे  दे

 तो  हमारे  बहुत  से  राजनीतिक  जो  बहुत  दुरवस्था  में  अपना  सिर  छुपाने  के  लिये

 झपना घर  बना  सकेंगे  ।
 मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस  are  ध्यान  दें  ।

 अब  मैं  कुछ  शब्द  हरिजनों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हुं  ।  दिल्‍ली  में  गांव  में  दो  तरह  की  जमीन

 है--एक  ज़मीन  तो  वह  जोकि  काइत  होती  है  ae  दस  री  मक़बूज़ा  मालिकों  की  जमीन  है  ।  मक़बूज़ा

 मालिकों  की  ज़मीन  लगभग  उतनी  ही  है  जितनी कि  ताकत की  ज़मीन  मक़बूज़ा  मालिक  की

 ज़मीन  का  है  वह
 जो

 लोगों  ने  क  निजी  नाम  से  बंजर  छोड़ी  हुई
 या

 जो
 कामत

 में  नहीं  प्रति
 थी  प्रौढ़

 बेकार  पड़ी  हुई  थी  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  उस  ज़मीन  को  यहां  के  हरिजनों  की

 बीस  कोआपरेटिव  सोसायटीज  बना  कर  दे  देना  चाहिये
 ।

 मैं  चाहता  हूं
 कि

 केन्द्र
 की

 कौर  से  इस

 तरह  का  प्रदेश  होना  जिस  से
 कि

 उन  लोगों  की  बेकारी  कुछ  दूर  हो  सके
 ।  जब

 भूमि  सुधार

 कानून  नहीं  बना
 तो

 उन  लोगों  को  बटाई  की  ज़मीन  मिल  जाया  करती  थी  शौर  उस  से  उन  को  कुछ
 न

 कुछ  लाभ  हो  जाया  करता  लेकिन  भूमि  सुधार  कानून  के  लागू  होने  से  बटाई पर  जमीन  नहीं

 मिलती  है  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  जमीन  उन  लोगों  को  दे  देनी  जिस  से  उन  लोगों

 में  जो  बेकारी  बढ़  रही  वह  दूर  हो  सके  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  श्रबन  खत्म  करनें  का  प्रयत्न  करें  |

 aft  नवल  प्रभाकर  में  ने  अभी  शरू  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  मैं  ने  धड़ी  को  देखना है  ।
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 श्री  नवल  प्रभाकर  :  समाप्त  कर  देता  हैं  ।

 हमारे  यहां  देहात  में  दो  हिस्से  हैं--एक  तो  वे  लोग  जो  खेती  करते  हैं  भ्र ौर  एक  वे  लोग

 जो  खेती  नहीं  करते  हैं  ।  जो  लोग  खेती  नहीं  करते  वे  अपने  गांव  में  जिस  जगह  पर  बैठ  हुए

 कानून  की  दुष्टि  से
 तो

 वहू  जगह  जिस  के  कब्ज़े  में  जहां  उस  का  मकान  बना  वहू उस  की

 है--वे  उस  के  मालिक  हैं  ।
 यह

 ठीक  है  ।
 किन्तु  जब  वह  बात  प्रयोग  में  जाती  तो  वह  नहीं  हो  पाती

 वहां  पर  वह  बात  चलती  नहीं  है
 ।  इस

 का  कारण  यह  होता
 है  कि  कोई

 लिखित  प्रमाण  मौजूद
 नहीं  होता  है  ।  ऐसी  waar में  में  चाहता हुं  कि  जो  नान-एग्रिकलचरिस्ट  लोग  उनके  मकानों

 की  जो  ज़मीन  इस  के  बारे  में
 उन  को  कोई  प्रमाणपत्र  नहीं  दिया  न  सकता  है

 तो
 कोई

 न
 कोई

 दूसरा  प्रबन्ध  प्रव्  होना  चाहिये
 ।  मै  समझता  हूं  यह  बड़े  यदा

 की
 बात  होगी  ae  माननीय  मंत्री

 महोदय  कोई  इस  का  प्रबन्ध  कर  दें  कि  उन  को  कई  इस  तरह  का  प्रमाणपत्र  कोई  पट्टा  या

 सनद  दे  दी  जाय  जिस  से  कि  उन  का  जिस  भूमि  के  ऊपर  मकान  बना  --..  वह  उन  की  हो  जाय  ।

 पदों  ऐसा  कुछ  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  तो  वे  आपको  हृदय  से  धन्यवाद  देंगे  ।

 में  केन्द्रीय  हरिजन  कल्याण  मंडल  के  बारे  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  उस  की  मीटिंग्स

 साल  में  दो  बार  ही  होती  हैं  ।  दो  बार  की  बजाय  चार  बार  उस  की  मीटिंग्स  हों  तो  अच्छा

 रहेगा ।

 एक  बात  मे  यह  भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  हरिजनों  में  हमारे  कुछ  भाई  इस  तरह  के  हैं

 जिन  के  परिवार  के  परिवार  तो  बौद्ध  हो  गये  हैं
 प्रो

 वे  खुद
 भी

 बौद्ध  धर्मं  में  विश्वास  रखते  हैं  किन्तु

 जब  कहीं  नौकरी  पान  का  सिलसिला  होता  है  या  नौकरी  की  बात  होती
 तब  वे  हरिजन  बन  जाते

 एसा  भी  होता  है  कि  जब  कभी  कहीं  म्यूनिसिपल  कमेटी  सें  चुनाव  लड़ने  के  लिये  खड़े  होने  का

 सवाल  भ्राता  या  पालियामेंट  में  खड़े  होने  का  सवाल  भ्राता  है  या  अवसर  है  तब  वें  हरिजन

 हो  जातें ह  |  जब  वह  aaa  निकल  जाता  है  तो  बाद  में  फिर  वे  बौद्ध  हो  जाते  हैं  श्र  बौद्ध  के  बौद्ध

 रहत ेहैं  a  एक  जाति  विशेष  को  भी  कोसते  उस  को  गालियां  देते  हूँ  प्रौढ़  उस  के  साथ  बुरी  तरह

 से  पेश  भराते हूँ
 ।

 मैँ  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  सोच  विचार  कर  ले  भर
 वे

 लोग

 जोकि  ara  आपकों  हरिजन  नहीं  मानते  जो  अपने  TTT
 अनुसूचित

 नहीं  मानते  हैं  किन्तु  अरपना

 काम  निकलवाने  के  लिये  ही  रखने  आपको  स्रनुसूचित  घोषित  करते  उन  को  म्रनूसूचित  न  माना

 जाय  |

 अन्त  में  एक  बात  कह  कर  में  समाप्त  कर  दूगा  |  यहां  पर  यह ह  कहा  गया  है  कि  हरिजनों की

 अवस्था  दिन-प्रति-दिन  दयनीय  होती  जा  रही  है  झर  जितनी  हम  करते  थे  कि  आधिक  दृष्टि

 से  उन  की  हालत  में  सुधार  उतना  सुधार नहीं  हो  पा  मैं  समझता  हूं  कि  उन  को
 ऊंचा

 उठाने  के  उन  की  झा धिक  दवा  सुधारने  के  उन  को  समाज  के  दूसरे  तरंगों  के  बराबर  लाने

 के  अवसर  प्रदान  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ग्रोवर  इस  से  कोई  इन्कार  भी  नहीं  कर  सकता

 है  ।  किन्तु  मेरे  भाई  गायकवाड़  साहब  ने
 जो

 कुछ  कहा  है  वह  सही  नहीं  प्रभारी  सही  प्रतीत

 नहीं  होता  है  ।  उन्होंने  मनुस्मृति  इत्यादि  का  हवाला  दिया  हूँ  ।  मैँ  चाहता  हुं  कि  arg  देखें  कि  एक  वह

 ज़माना  था  जिस  को  कि  मनुस्मृति  का  ज़माना  कहा  जा  सकता  था  प्रौढ़  एक  का  जमाना  है  पौर

 इन  दोनों  ज़मानों  के  फासले  को  श्राप  देखें  झर  यह  भी  देखें  कि  हम  उस  से  कितना  आगे  निकल  न

 हूँ
 ।

 श्राप  देखें  कि
 उस

 ज़माने  में  कितने  अत्याचार  हम  पर  होते  श्रे  कौर  राज  हम  को  क्रि तनी  सुख

 श्र सुविधायें प्राप्त  हैं  ।  श्राप  को  चाहियें  कि  श्राप  इन  दोनों  में  फर्क  देखें  ।  जितनी  आज  हम  को

 सुख  सुविधायें मिली  हुई  उन  के  लिये  हम  को  क्रम  से  कम  साभार  तो  प्रदर्शित  करना  ही  चाहिये  ।

 कभी  भी  जो  हमारी  समस्यायें  जो  हमारी  कठिनाइयां  हैं  उन  के  निवारण के  लिये  हमें  कहना
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 चाहिये  ate  प्रयत्न  करना  चाहिये
 कि

 वे
 भी

 हल
 हों  ।  मैं

 मानता  हूँ  कि  राज  भी  छुआछूत
 मिटी  नहीं हैं

 ate  इसको  मिटाने  केलिए  हमें  काफी  प्रयत्न  भी  करना  किन्तु में  बतलाना

 चाहता  हूं  कि  जब  म  बचपन  में  स्थल  पढ़ने  जाता  उस  समय  जितनी  छ्नाछत  मेरे  साथ  बरती  जाती

 उतनी  छग्नाछत  ast  जब  मेरे  बच्चे  सकल  में  के  लिये  जाते  उन  के  साथ  नहीं  बरती

 जाती है  ।

 उपाध्यक्ष
 :  यह  जो  मैँ  घंटी  बजा  रहा  हूं  यह  माननीय  सदस्य के  लिये  ही  बजा  रहा  हूँ

 कौर  माननीय  सदस्य  इस  की  कोई  परवा  ही  करते  प्रतीत  नहीं  होते  |  अप  बचपन  की  बात  में

 चले  हैं  2

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :  बचपन

 की
 बात

 को
 खत्म  कर  के  घ्र्ञ  में  जवानी

 की
 बात  पर  न्र  जाता हूं  ।

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य

 अ्ब.खत्म  करें
 ।  बीस  मिनट से  अधिक  वह  ले  चुक ेहूँ  जबकि

 बाकी  सदस्यों  को  केवल  eo Cok a  मिनट  ही  दिये  गये  हैं  ।

 STIs  प्रभाकर  :  में  एक  मिनट  में  खत्म  कर  देता  हूं  ।

 श्री
 भा  Fo  गायकवाड़  :  माननीय  सदस्य  को  दिल्‍ली  से  बाहर  भी  जाकर  देखना  चाहिये

 श्री  नवल  प्रभाकर :  माननीय  सदस्य  कहते  ह  कि  मे  दिल्‍ली  की  ही  बात  न  करूं  शर  दूसरे

 स्थानों  पर  थी  जा  करके  देख  ।  सें  उनको  बतलाता  चाहता  हूं  कि  में  दिल्‍ली  क अतिरिक्त  दूसरी  जगहों

 पर  भी  गया  हूं  और  वहाँ  जाने  का  मुझे  अवसर  मिला है  पौर  मेंने  देखा है  कि  जो  हिन्दुस्तान  दस  बरस

 पहले  का  था  नाज
 का  नहीं  है  ,  उसमें  ज़मीन  प्रतिमा  का  अन्तर  आरा  गया  यह  हमें  मानना  पड़ेगा

 किन्तु  मे  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  छुआछूत  मत  खत्म  नहीं  हुई  हे  श्र  उसके  लिए  हमें  अभी  और

 प्रयत्न  करने  होंग  !  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  हे  कि  इस  दिशा  में  जितने  हमारी  सरकार  ने  प्रयास  किय

 उनके  लिए  हम  श्नाभार  प्रदर्शित  क  रना  उन्हें  सविनय  स्वीकार  करता  चाहिये  शौर  जो  करने

 को  बाकी ह  ,  उसके  लिए  हम  सरकार  से  बराबर  4.0  करते  रहना  चाहिये  |

 be पंडित नारायण
 लगे  कष्ट  बन्दे  जगदगुरु  |

 माननीय  उपाध्यक्ष  लम्बे  समय  से  में  माननीय  सदस्यों  के  द्वारा  गृह  मन्त्रालय  पर  किये

 जाने  वाली  श्रालीचना  को  सुन  रहा हूं  ।  में  जानता  हूं  कि  शासन  के  मेरे  राज्य  के  सामने  कर्ड

 कठिनाइयां
 हूँ  घर  की  नीति

 के  सम्बन्ध  में  में  यह  देखता हूं  कि  दो  प्रकार  के  दवाव  मेरे  घर  पर

 राहु
 और  उनके  कारण  मेरे  घर  की  नीति  जितनी  जितनी

 सुव्यवस्थित
 श्र  देश के

 कल्याणकारी बननी  चाहिये  थी  उतनी
 बन नहीं सकी  है  ।  उसका  कारण यह  है  कि  एक  तो

 मेरे  देश
 के

 लोगों  कॉ  प्रजातन्त्र  के  आधार  पर  चलने  का  स्वभाव  नहीं  हैं  अर  दूसरा  यह  कि  देश  दास  रहा

 ग्र  राज्य-तन्त्र  के  ग्रन्तगंत  पिस्ता  रहा  अर  वह  राज्य-तीव्र  भी  ए  क  बिदेशी  राज्य-तन्त्र  ।  इसके  कारण

 स्वस्थ  वायुमण्डल
 म  रह  कर  अपन  गृह  का  निर्माण  करने  के  लिए  जिस  प्रकार  की  स्वस्थ  बुद्धि  समाज

 की
 होनी  चाहिये

 उस
 प्रकार

 की
 बुद्धि

 का
 Tl aq  तक  निर्माण  नहीं  हो  सका  है

 |  उसी  समाज  में  से  शासन

 सं

 संचालक  चले  ग्रा  रहे  इसके  कारण  उनके  मस्तिष्क में  थी  वह  as  वायुमंडल  निर्मित  नहीं

 हू  जो  राज्य  को  चलाने  के  लिए  होना  चाहिये  ।

 कण  —————————  a  नवा

 मूल  ७ अ्रंग्रेजी  में
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 पिंडित  ब्रज  नारायण

 इस के  कारण  मेरे  देश
 की  जो

 गृह  नीति  हूँ  वह  प्रभी तक  सम्पूर्ण  रूपेण  निर्दोष  नहीं  होने  पाई

 हूँ  ।  दुसरा  कारण  यह  हूं  कि  इस  समय  सारे  संसार  का  वायु  मण्डल  विषाक्त  हो  रहा  है  पौर  उसका

 प्रभाव  मेरे  देश  पर  भी  पड़  रहा  हूं  ।  उस  प्रभाव  प्रत्यक्ष  परिणामਂ  यह  है  कि  एक  तो  wats  मेरे

 देश  पर  दबाव  डाल  रहा  है  पौर  दूसरे  रूस  दबाव  डाल  रहा  है  प्रौढ़  इन  दोनों  दबावों  में  से  निकल  कर

 घर  को  कौर  न्यायपूर्ण  माग  पर  डालते  हुए  उसकी

 उन्नति  करने  का  काम  कोई  सरल  कायें  नही ंहू  ।  लोग  केवल  ग्रा लोच ना तो  करते  लेकिन इन  सर

 चीज़ों
 की

 झोर  ध्यान  देना  पसन्द  नहीं  करते  हैं  ।
 में

 जानता  हूं  कि  मेरे  गुह  मंत्री  महोदय  बड़े  अनुभवी

 विद्वान  योग्य  हैं  कौर  बड़ा  संघर्ष  करत  रहे  हैं  पौर  इस  समय  इस  वृद्धावस्था  में  भी  इस  बूढ़े  ,

 दुबई  देश  को  आगे  ले  जाने  के  लिये  सचेष्ट  हू  और  सावधान  हूँ  ।  इस  के  लिये  मं  उनको  धन्यवाद  देना

 चाहता हूं  ।

 परन्तु में  समझता  हुं  कि  यह  देश  की  एक  प्रकार से  दयनीय  स्थिति  दयनीय  wae  है  कि  हमारे

 बुद्ध  महारथी  जवानों  कें  होते  हुए  भी  पिस्ते  रहे ह
 ।

 में  तो  समझता हूं
 कि

 देश  का  सबसे  सुन्दर  az

 स्वामी  अवसर  तब  होगा  जब  व्हाट  घरों  में  प्रानन्दपुवंक  बैठ  कर  भगवान्‌  को  स्मरण  करेंगे  और

 जवान  परिश्रम  करने  के  लिए  आगे  प्योंग  ।  परन्तु  कया  यह  देश  की  दयनीय  स्थिति  नहीं  दयनीय

 अवस्था  नहीं  है  कि  नौजवानों  को  जिनकी  सेवा  करनी  चाहिये  दे  दिन  रात  हमारे  लिए  चिन्तित  रहते

 यह  देश  के  लिए  कोई  उत्तम  बात  नहीं  हूं  ।  फिर भी  वह  जो  अधिक  परिश्रम कर  रहे  हैं  उसके  लिए

 उनकी  अ्रवस्था  झर  स्थिति  को  ध्यान  में  रख  कर  म  उनके  सामने  सुझाव  रखना  चाहूंगा  ।

 मैँ  समझता  हूं  एक  तरफ  भ्रमरी क्षा  अपना  दबाव  डाल  कर  ौर  केवल  कर्जा  पता  देकर

 देश  में  सम्पन्न ता  लाने  के  लिये  हमको  बल  प्रदान  करता हूँ  ले  किन  उसी  के  साथ  साथ  करोड़ों  डालर  इस

 देश  मौज  कर  तथा  भागीदारियों  को  देकर  उनकों  सरकार  विरोधी  काय  करने  के  योग्य  बनाने  का  प्रयत्न

 भी  करता हैं  ।  दूसरी  तरफ  रशिया  झपने  कम्यूनिज्म  के  द्वारा इस  सरकार  के  किराया में  बाधा  डालने  के

 लिए  तोड़  फोड़  न  दा  करने  वाली  स्थिति  उत्पन्न  करता हूँ  ।  जब  ये  दोनों  चीज़  टकराती हूं  तो  इस  घर  के

 जो शुभचिन्तक  है  वे  कहत  है  कि  हमारी  सरकार  बड़ी  निकम्मी  काम  नहीं  कर  रही हू  ।  यह  दो  प्रकार

 का
 जो  दबाव  पाया हूँ

 उसको  देखते हु  ए
 देश  के  शुभचिन्तक  यदि  वास्तव  में  न्याय-बुद्धि  के

 साथ  सरकार

 के  साथ  सहयोग  कर  कौर  इन  दोनों  प्रकार  की  दादियों  को  दबाने  में  सहायता  प्रदान  कर  तो  देश  को

 क  बढ़ाने  का  काम  आसानी से  चल  सकता  है  झर  बहुत  कुछ  सुधार  भी  हो  सकता है  |

 सबसे  बड़ी  कठिनाई  यह  हो  गई  है  कि  जहां  इस  देश  को  स्वतन्त्रता  मिली  वह  दा  ्रीय  की

 प्रवक्ता  में  मिली  वहां  हर  एक  आदमी  जैस  भूखे
 को

 भोजन  दो  तो  वह  लम्बे  लम्बे  ग्रास  ले  ता

 ठीक  उसी  प्रकार  से  अधिकार  मिलने  के  कारण  लोग  अपना  पेट  भरने  की  स्थिति  में  पहुंच  गये  ह

 नाम  तो  लेते  हे  देश  का  शौर  भरते ह  अपना  यही हो  गया  हैं  हमारा  काम  यदि  लोगों  से  यह

 कहा  जाय  कि  श्राप  दूसरा  कोई  कार्य
 की

 जिये  तो  वह  यह  नहीं  करके  इस  तरफ  ही  देखत  है  ।  नाम  लेंगे

 आदर  नाम  लेंगे  नश  नाम  लेंगे
 न्याय  का

 कौर  काम
 करेंगे  केवल  पेट

 का  TH  मोटो  सामने

 रहता है  :

 ॥
 पेट  नमामि  पैटन-पैटन  परमाराध्य  प्र  भा

 att  इसका  परिणाम  श्राप  देख  रहे  हं  ।  केवल  जातीयता  का  नाम  लिया  जाता हैं
 ।  लेकिन  में  देखता  हुं

 कि  पानो  पाड़े  चौबेजी  चपरास  पहनतेਂ  ।  फिर  इस  जातीयता  का  नाम  लेने  का  क्यां

 मतलब  हूँ
 ?  जातीयता  बोगस  हो  गई  हैं  ।  केवल  उसका  नाम  लिया  जाता  लेकिन  उसमें  जान  कौर

 प्राण  बाकी  नवदीं  सबसे  बड़ी  कठिनाई  यह  हो  गई  हू  कि  हमने  जिस  राष्ट्रीयता  को  आधार  बनाया  हैं
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 उसको  स  बल  कौर  पुष्ट  करने  के  लिये  हमें  जितना  सतक  होना  चाहिये  उतना  हम  नहीं  हुए  |

 हरण  के  लिय  निवेदन  करूंगा  कि  हमन  मुस्लिम  भाई  भाई  का  नारा  बात  ठोक  है

 यहां  भाई  भाई  हम  कहते  हू  ले  किन  मुसलमान  में  भी  हिन्दु  के  प्रति  जितनी  भ्रातृत्व  की  भावना  आनी

 चाहिये  थी  बहू  नहीं  झाई  हिन्दु  में  तो  वह  भावना  झाई  लेकिन  मुसलमान  मे  नहीं  ।  क्यों  नहीं

 इसलिये  नहीं  भाई  कि  बह  समझते  रहेकि  हिन्दु  हमें  मूर्ख  बनाने  के  लिये  यह  नारा  लगा  रहे

 उसमें  वास्तविकता  नहीं  है  |  र  उनको  हमने  ठीक  मागं  पर  लाने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  अपक

 सामने  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  वायुमण्डल  को  शुद्ध  करने  के  जिस  में  देश  का  विभाजन

 sar  जो  कि  नहीं  होना  चाहिये  हम  को  नहीं  करना  चाहिये  न  करते  तो  कोई  बड़ी  हानि  नहीं

 में  यह  उदाहरण  नहीं  दंगा  ।  परन्तु  यह  दंगा  कि  पाकिस्तान  से  भाग  कर  हमारे  भाई  यहां

 ate
 मस्जिदों

 में  बन  गये
 ।  हमारे  शासन

 हमारी  सरकार  ने  मुसलमानों  में  द  भावना  पदा  करने
 के  लिये  जिन  मस्जिदों  मं  वे  विवश  होकर  बैठ  गये  थे  उनमें  से  उनको  निकाला  कौर  मस्जिदों  को

 मुसलमानों  को  दे  दिया  |  परन्तु  राज  ज  हिन्दु  जाते  हैं  काशी  विश्वनाथ  मन्दिर  तो  देखते  है  कि

 उसको  तोड़ा  शर  मस्जिद  बना  दिया  ake  उसका  एक  भाग  आज  भी  मन्दिर  के  पीछे हैं
 |  हिन्दु

 वहां  पहुंचते  हू  कौर  उसे  देख  कर  उन  के  हृदय  में  यह  भावना  पैदा  होती हूँ  कि  इन
 मुसलमानों

 ने  हमारे

 मन्दिरों  को  तोड़ा  और  उनमें
 ईर्षा  बुद्धिमता  होती  हू

 ।
 कौर  मुसलमान  जबर  जाते  हैं  तो  कहते हू  कि

 यही  हमारे  करते  रह  भोर  यही  हमें  करना  हैं  शर  हमारे  प्रति  उनमें  शत्रता  का  भाव  रहता  है  |

 हम  नारा  भाई  भाई  का  लगाते  हूं
 परन्तु  मित्रता  उत्पन्न  नहीं  करते  ।  इस क  लिये  यदि  शासन  थोड़ी  दृढ़ता

 से  काम  ले  और  किसी  हिन्दु  के  पास  यदि  किसी  मुसलमान  की  कोई  जायदाद  धमंस्थान  हो  तो  वह

 उनको  दिला  दे  कौर  यदि  किसी  हिन्दु  की  जायदाद  किसी  मुसलमान  के  पास  हो  तो  उसे  हिन्दु  को

 दिला
 तो

 स्थिति
 ठीक  हो  सकती हूँ

 |  भर  मुसलमानों  को  भी  इसमें  सहयोग  करना  चाहिये  ।  तभी

 वास्तविक  प्रेम  का  निर्माण  होगा  ।  केवल  नारा  लगाने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  नारे  लगाने  से  वास्तविक

 स्थिति  का  निर्माण  नहों  होता  !
 कुछ

 काल  के  लिये  दोष  दूर  हो  जाता  कुछ  काल  के  लिये  साधारण

 वायु  मण्डल  का  निर्माण  होता  है  परन्तु  स्थायी प्रेम  और  स्थायी  शुद्धता  का  वायु  मण्डल  निर्मित  नहीं

 होता  ।  तो  मं  चाहूंगा  कि  हमारा  गह  मन्त्रालय  थोड़ी  हिम्मत के  थोड़े  साहस  के  साथ  कम  लें  जसे

 पाकिस्तान
 के

 लोगों  को  अपने  साथ  रखने  के  लिये  पाकिस्तान  की  सरकार  के  साहस  तों

 कया  दुस्साहस  के
 दुस्साहस

 भी  wearer  के  साथ  हमारे  ऊपर  करती  हूं  तो  जिसे

 इंग्लिश में  सी  रियल  कहते  मे  हिन्दी  में  कहूंगा  कि  गम्भीरतापूर्वक वह  सोचे  सोचती
 तो

 लेकिन
 जिसे  एक्टिव  कहा  जाता  प्रभावशाली  दबाव  हमारी  तरफ  से  नहीं  होता  ।  सीज  फायर  का  कार्य

 चलता  रहता  हूं  |  परिणाम  यह  होता है हैकि
 वहां

 से  झ्राक्रमण  होते  रहते  |  में  कहता  हुं  कि  अगर

 करता  की  दृष्टि  दूसरों  को  प्रसन्न  करने  के  आधार  को  लेकर  व  रम  परेश  मंत्री  की  नीति

 को  लेकर  हम  गृह  कायें
 करते

 ह  तो  यह  कब  तक  चलता  रहेगा  यह  एक  वीणा  रणी  य  प्र  दन  है
 तौर

 इसको  हमा रे  गृह  मन्त्रालय  को  सोचना  चाहिये  |  इस  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करना  चाहिये  |  अगर

 प्रापको  इसमें  शी  करता  करने  में  कोई  कठिनाई  मालूम  पड़ ती  कोई  हानि  दिखाई  देती  हो  तो  मेरे

 कहने  से  ही  शी
 करता  मत  की  परन्तु  सोचिये  अवस्य  ।  इस  समस्या  का  समाधान  आपको  करना  ही

 इस  के  बिना

 तापी
 नेशन  राष्ट्रीयता  खतरे  में  है  सनौर  किसी  भी  समय  भयानक  स्थिति

 उत्पन्न  हो  सकती ्

 दूसरी
 सब

 से  बड़ी  खराबी  की  बात  यह  है  कि  पाकिस्तान  के  गुप्तचर  निरन्तर  जाते  रहते हैं
 ।

 उस  के  लिये
 हमारे  गुप्तचर  विभाग  को  जितनी  सावधानी  ate  सकता  से  काम  करना  वह

 नहीं  कर
 रहा

 है झ्र गर  झाप  गम्भीरतापूर्वक खोज  तलाशी  करेंगे  तो राज भी  बड़ी  बड़ी  मस्जिदों

 में
 वापस  कौर

 प्राय
 हथियार  जैसे  कि  पिछले  टाइम  पर  निकले  थे  ।  मैं  यहां  मुसलमानों
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 से  शत्रुता  नहीं  रखता  उनमें  से  बहुत  से  लोग  भले  भी  हो  सकते  हैं  लड़ाई  के  समंय  ज्ञांयद  हमारा

 ara  भी  देंगें  लेकिन  वहां  से  कर  जो  हमारे  यहां  विषाक्त  वायुमंडल  भीतर-भीतर  पैदा  कर  रहें  हैं

 उन  से  सरकार  को  सावधानतः  रहना  पड़ेगा  ।  इसलिये  किं  यहां  के  बहुंत से  कर्म  चा  रियों को  संगंबन्ध

 पाकिस्तान से  है  ।  यहां  वे  खूब  जोर  से  रिश्वत  लेते  पैसा  पाकिस्तान को  भेजते  यहां  पैदा

 करते  है  झर  यहां  से  पार्सल  भेजते  हूं  पाकिस्तान को  ।  मुझे  बतलाइये कि  जिने को  यहां  रहना

 पसन्द  नहीं  जिन  को  यहां  पैसा  रखना  पसन्द  महीं  बह  समय  पड़ने  पर  हमारा  कितना  साथ  दे

 इस  के  लिये  शासन  को  जागरूक  नृत्य  रहना  पड़ेगी  ।  और  जो  लोगं  प्रदेश  हैं  उन  की  पीठ  ठोंकना

 उन  ०  साथ  ले  कर  चलना  पड़ेगा  |  राक्षस  तात्पर्य  नहीं  कि  हम  aa  लोगों  को  एक

 लाठी से  arm  ।  लेकिन  सावधानी प्रख्यात  आवश्यक  श्रेणियों है  इस  समय  4

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  देश  में  श्रष्टाचार बढ़  रहा  है  ।  उस  भ्रष्टाचार की  तरफ  केन्द्रीय

 गृह-मंत्रालय को  खास  तौर  पर ध्यान देना  चाहिये  ।  घर  की  ही  बात  है  ।

 स्वामी  रामानन्द  शास्त्री
 प्रनुसूचित  जातियां

 +  गृह  मंत्रालय
 था

 ग्रह
 मंत्रालय ?

 पंडित ब्रज  नारायण  में  गृह  मंत्रालय  हं  ।  आपको  सुनने  में  कुछ  तकलीफ़

 होती है  ।  मै  श्राकाश के  ग्रहों  की  बात  नहीं  कर  रहा  पृथ्वी  के  गृहों  की  बात  हर रहा हूं  ।  मेरा  निवेदन

 हैं  कि  यदि  ऊपर  के  ग्रह  खराब  हुए  तो  भी  हमारे  गह  की  खराबा  होती  मैँने  पिछली बार  भी  कहा  था

 इस  श्रधिबेदन  इस  सम्बन्ध  में  एक  साधारण  सी  घटना  है  ।  जैसे  कि  हंडिया  से  एक  चावल  टटोल

 लिया  जाता  है  ।  गुना  डिस्ट्रिक्ट  है  मध्य  प्रदेश  में  ।  उस  के  ध प्रशाक  नगर  की  बात  है  ।  देश में
 समय

 लोग  अनाथालय  विधवा  लय  आदि  qt  पेसे  से  बनाते  बैसे:लोग  शासन स  पैसा

 लेकर जब इस  तरह  की  चीज  करते  हैं  उस  में  लोगों की  कसी  प्रवृत्ति हो  गई  है  एक  ठेकेदार ने

 THT से  ठेका  लिया  एक  विद्यालय के  निर्माण  का  एक  लाख  Fo  का  ठेका  था  ।  में  समझता  ह  कि

 किं उस  में  २४  हजार रु०  का  भी  मैटीरियल नहीं  लगा  होगा  ।.  उस  का  उद्घाटन  होने  वाला  था  ।

 भगवान  की  दया  हो  गई  कि  तीन  दिन  बाद  उसका  उद्घाटन  होने  वाला  था  ।  उसके  पहले  ही  एक  घटना

 घटी ।  पूरी  की  पूरी  पाठशाला  ढह  गई  ।  यदि  कहीं  उस  का  उद्घाटन  हो  गया  होता  तो  श्रध्याप्रकों  शौर

 विद्याथियों की  हड्डी  पसली  भी  गंगाजी में  डालने  के  लिये  न  बचती  |  यह  स्थिति  हो  जाती  ।  मैं  ने

 निवेदन  वहां  भी  लिखा  पढ़ो  की  है  कयों  कि  प्रान्त  का  मामला  है  ।  कहते हैं  कि  जांच  पड़ताल हो  रही

 आप  को  जवाब  दिया  जायेगा  ।  गां  ।  में  कब  तक  गाता  रहूंगा  इस  का  पता  नहीं  एसा

 गड़बड़ी  भी  ।  यह  तो  एक  साधारण  घटना  में  बताता  हं  ।  लेकिन उस  ठेकेदार  को  अभी भी ठेके भी  a

 दिये  जाति हूं  ।  में  तो  कहता हैं  कि  ऐसे  आदमियों  का
 तो

 लाइसेन्स  जब्त  हो  जाना  चाहिये  ।

 हों हों  करा

 उन्हें  मत  दी  जियें  थोड़ ेहूं  अधिकार  ॥

 उन  के  अघिकार छीन  जाने  चाहियें  ।  पाउं  जो  अधिकारी काम  करते हैं  श्राप  उन  के  प्राधिकार

 छोड़ना  चाहते  हैऔर  जो  नहीं  करते  हें  उन  को  झप  रखना  चाहते  हैं  |  यह  कोई  कार्य  करने  का  रोका

 ara  ऐसी  स्थिति
 का

 निर्माण  हो  गया  है
 ।

 में  समझता  हूं  कि  इस  तरफ  आप  को  गम्भीर  रता पुर्वक

 ध्यान देना  चाहिये  ।  जैसे  मेंने  रेलवे  मंत्रालय  की  बहस  के  समय  कहां  मैं
 गृह-मंत्रालय  से  भी  चाहुंगा कि  उस

 के  द्वारा  कुछ  गुप्त  दौरे  लगाये  जायें  ate  ऐन  समय  पर  जिस  जगह  पर  पता  लगे  वहां  रंगे  हाथों
 लोगों

 को  प्रकट  कर  तत्काल  दंडित  करने  की  व्यवस्था  करनी  चाहियें  जिस  से  यह  वायुमंडल पैदा  होगा कि
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 यहां  यह  ढ़पोरसंखी  नहीं  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  नहीं  चलेगी  |  जैसे  चाणक्य  हमारे
 ~~"

 बड़े  त्यागी  और  तपस्वी  रह  कर  मंत्री  का  कार्य  करते  बैसे ही  मंत्री  .  हमारे  देश  में  होने  चाहि

 जो त्यागी  तपस्वी  जागरूक  सावधान  ग्रोवर  श्रवनीय देश  की जनता  से  सर्वत्र  घूम

 बनाई  को  निकालने  के  लिये  सचेष्ट हों  |  यहां  पर  मंत्रालय द्वारा  ऐसी  स्थिति का  निर्माण  होना  चाहिये

 तभी  देश  का  कल्याण  हो  सकता  द्र  हमारा  बढ़  सकता  कौर  हमारी  सब  तरह की

 नाइयां  हो  सकती  हैं

 '
 दूसरे मै

 ने
 यह  कहा  था

 कि
 हमारे  गृह-मंत्रालय  के

 साथ
 दूसरे  मंत्रालयों  का

 कोऑर्डिनेशन

 HIATT  नहीं  मिलता  है
 ।  सहयोग  सहानुभूति  एक  दूसरे  के  साथ  होनी  चाहिये  जिस

 से

 गृह-मंत्रालय  वास्तविक  रूप  से  आगे  बढ़े  ।  अनाचार  कहीं  श्र  हो  रहा  खराबी  फूड  विभाग में  है

 और  बदनामी  हो  रही  है  हमारे  पंत  जी  की  ।  इस प्रकार से  कभी  तीन  काल  तक  भी  सुधार  नहीं  होगा  ।

 उस  का  सब  पर  नियंत्रण  होना  एक  दुसरे  विभागों  से  सम्बद्ध  अर
 अधिका  रियों

 को  मंत्रिगण  को  परामर्श  कर  के  एक  दूसरे  के  साथ  सहयोग  करना  चाहियें  ।  तो  यह  भ्रष्टाचार

 की  स्थिति  अत्यन्त  शीघ्र  दूर  होनी  चाहिये  |

 पुलिस  विभाग  के  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  सब  से  बड़ा  जिम्मेवार  विभाग  हैं  जो

 कि  गुह-मंत्रालय के  भ्रन्तगंत  है  प्रौढ़  जब  रक्षक  ही  भक्षक  बन  जायें  तो  समाज  कयों  न  के  लिये

 तक्षक बन  जाये  |  तो  जब  तक  रक्षक  रक्षक  नहीं  रहेगा  तब  तक  कार्य  नहीं  चलेगा  ।  पुलिस  विभाग

 स्वयं  चोर  डाकुओं  से  मिल  हैं  ।  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  डाक  समस्या  इसी  लिये  wal  तक  हल  नहीं

 हुई  है  कि  पुलिस  विभाग  में  से  ५०  प्रतिशत नहीं  बल्कि  ६०  या  ७०  प्रतिशत  डाकिनों  से  मिले हुए  हैं  a

 उन  के  साथ  मिल  कर  सकती  करते  कराते हैं  ।  हमारे  काटजू  साहब  बड़े  भले  निष्ठावान

 राइमी
 हैं  लेकिन  कभी  कभी  भरे  कौर  निष्ठावान  ्  भी  एडमिनिस्ट्रेशन  के  योग्य  नहीं  होते  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय सदस्य  को  ऐसा  नहीं  कहना  चाहियें  कि  वें  इस  के  योग्य  नहीं  हैं  ।

 ae  बात  नहीं  है  ।  उन  को  छोड़  दोजिये

 पंडित  ब्रज  नारायण  ब्रजेश
 :

 म  यह  निवेदन  करना  चाहता  था  कि  उन  से  जो  भी  बन  पड़  रहा

 है  वह  प्रयत्न कर  रहे  हैं  लेकिन  पुलिस  विभाग  जितना  सहयोग  करना  चाहिये नहीं  कर  रहा  है  कौर

 डाकुओं  से  मिल  कर  घटनायें  घट  रही  हैं  ।  दिन  में  डाक  घरों  में  घस  कर  आदमियों  को  बांध  कर  उन

 का  माल
 लेकर

 कौर  गोली  मार  कर  चले  जाते  हैं  ।  ऐसी  स्थिति  में  हम  जनता  को  क्या  विश्वास  दिलायें

 कि
 अरब  हमारे  देश  में

 स्व
 राज्य  हो  गया  अब  अपना  राज्य  है  ।  यह  तो  तभी  हो  सकेगा  जब  पहले  सुरक्षा

 की
 व्यवस्था  हो  ।

 जनता
 को

 प्रश्न  माल  कौर  जान  की  रक्षा  की  गारंटी  मिलनी  चाहिये  ।  उनको

 यह  श्रीनिवासन  मिलना  चाहिये
 कि

 उन  पर  कोई  आपत्ति  श्र  संग्रह  नहीं  श्रायेंगा  ।  तो  यह  देखना  पड़ेगा
 कि

 पुलिस  विभाग  से  भ्रष्टाचार  दूर  किया  जाये  शर  वह  रक्षक  के  रूप  में  कार्य  करे  ।

 मे  तो
 प्रपनी  झड़ी  लगा  रहा  था  ताकि  मेरी  लड़ी  न  टूटे  लेकिन  श्राप  घड़ी  देख  रहे  इसलिये मैं

 भाप  को  धन्यवाद  दे  कर  अरपना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 :  mre  के  बाद  विवाद  में  माननीय  सदस्यों  ने

 प्रवेश  बातें  उठाई
 ।

 एक  अच्छी  बात  यह  रही  कि  उस  तरफ  के  माननीय  सदस्यों  उठाई  गई  अनेक

 बातों  का  उत्तर
 इधर

 के  एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिया  जा  चुका  इस  प्रकार  मेरा
 काम  काफी

 प्रशासन हो  गया  है
 फिर

 भी
 हुछ  बातों  का  उत्तर  मे  दूंगा

 ।

 रोक  माननीय  सदस्यों

 ने  यह  बात  कही
 कि

 ग  अ  ee  नाणणणयणाणणणययएएणांगात्तगतएतए।एकए

 मूल  रसन में
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 श्री

 अनेक  विभागों  में  कर्मचारियों की  संख्या  बहुत  अधिक  बढ़ा  दी  गई  है  ।  मैँ  बताना  चाहता हूं  कि  पिछे

 वर्षों  में  सरकार  का  कार्य  सभी  दिशाओं  में  काफी  बढ़  गया  है  |

 स्मरण  रहे  कि  हम  ने  एक  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  करने  का  निश्चय किया  है  ।  अब

 हमारा  राज्य  पुलिस  राज्य  नहीं  है
 ।  कल्याणकारी  राज्य

 की  स्थापना
 के  लिये  हमें  Fat  का

 विस्तार करना  बहुत से  लोगों  को  नियुक्त करना  होगा
 तथा  न््भ ग्रनेक  विभाग  व  कार्यालय  खोलने

 होंगे  ।  यद्यपि  सरकार  इस  बात  के  प्रति  सावधानी  बरतती  है  कि  अनावश्यक  विस्तार  न  किया

 पर  जब  आवश्यकता  पड़ती है  तो  नये  विभाग व  नये  कार्यालय  खोलने  ही  पड़ते  हैं  viz  नये  व्यक्तियों  की

 नियुक्ति  भी  करनी  ही  पड़ती  है

 एक  माननीय  सदस्य  न  कहा  कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  सीमा  से  अधिक  बढ़  गया  है  ।  मेरा  निवेदन

 है
 कि

 गह-कार्यो  मंत्रालय  की  कार्य  क्षेत्र  बहुत  विस्तृत है  ate  गत  ६  या
 ७  वर्षों  में  तो  इस  मंत्रालय

 का  कार्य  कौर  भी  अधिक  बढ़ता  रहा  है  ।  इस  मंत्रालय  का  कार्य  राज्यों  के  मंत्रालयों  के  करने  के

 बाद  से  शुरू  बहुत  कुछ  काम  तो  अब  भी  बाकी  है
 ।  राज्य  मंत्रालय

 का  काम  गृह-कार्य  मंत्रालय

 को  सौंप  दिया  भर इस इस  प्रकार  ग  ह-कार्य  मंत्रालय  के  पास  काय  अधिक  हो  |  उसके  पश्चात

 दो
 या  तीन  वर्ष  बाद  हमें  राज्य  पुनर्गठन का  कार्य  करना  पड़ा  ।  इस  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त की

 समिति
 ने  बहुत  सारी  सिफारिशें कीं  ।  उन  सिफारिशों  जो

 राज्यों
 के  बारे में  बहुत सी

 बातें  ध्यान  में  रखते हुए  हम  ने
 राज्य  पुनर्गठन  डिवीजन  खोला

 |
 इस प्रकार  लगातार  हर  बर्ष  गृह-कार्य

 मंत्रालय के  कार्य  में  विधि  होती  रही  ।

 इस  के  अतिरिक्त  श्राप  को  पता  होगा  कि  हम  झर  भी  बहुत  से  काम  कर  रहे  हैं
 ।  निक

 स्थानों
 पर

 महामारी  इत्यादि  रोग  फैल  जाते  हैं  उन  पर  हमें  सतत  ध्यान  रखना  पड़ता  है

 वद्ध  रूप  से  काय  करना  पड़ता  है  ।  इसी  प्रका  र  बाढ़ें  भी  कराती  हैं  कौर  उन  की  भ्र  भी  हमें  ध्यान  देना

 पड़ता  है  ।  इन  सब  के  लिये  हमें  विभाग  खोलना  पड़ा  है  ae  लोगों  को  प्रशिक्षण भी  देता  पड़ता

 माननीय  सदस्यों  को  ध्यान  रहे  कि  इन  सब  मामलों  के  सम्बन्ध  में  तुरन्त  गौर  प्रभावी  कायें  वाही
 करने

 के  लिये  हमें  केन्द्र में  ही  बल्कि  राज्यों में  भी  कर्मचारियों को  मुस्तैदी  के
 साथ

 तैयार  रखना  पड़ता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  ध्यान  होगा  कि  हमें  संख्यकों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  हद
 तक

 काम  करना

 पड़ा  ।  पहले  हमारे  यहां  भ्रनुसूचित  जातियों  भर  अनुसूचित  आदिम  जातियों  का  एक  आयुक्त  था
 ।

 बाद  में  यह  काम  कौर  भी  बढ़ा  हम  लोगों  ने  एक  विभाग  जो  इस  बात  का  ध्यान  रखता  है  कि

 भारत  सरकार  की  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  समुचित

 प्रतिनिधित्व मिले  ।  हम  राज्य  सरकारों  को  भी  यही  राय  दे  रहे  हैं  कि  इन  जातियों  को  जो  प्रतिनिधित्व

 दिया गया  ag  उन्हें  प्रभावी  रूप  से  मिले  ।  हम  इन  जातियों  के  लोगों  का  प्रतिशत  भी  बढ़ा  रहे  हैं

 पर  इस  में  अनेक  कठिनाइयां भी  ard  हैं  ।  एक  कठिनाई यह  है  कि  इन  लोगों  नें  अभी  पिछले  पन्द्रह

 वर्षों  से  ही  शिक्षा  प्राप्त  करना  शुरू  किया  है  ।  इस  के  पूर्व  इन  जातियों  के  लोगों  में  शिक्षा  बिल्कुल  भी

 नहीं  थी
 ।

 हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  पड़ता  है  कि  विभाग  की  कार्यकुशलता  भी  बनी  रहे  |

 इस
 के  साथ  ही  हमें  अनुसूचित  जातियों  के  ५५०  लाख  व्यक्तियों कौर  श्रतुसूचित  ख़ादिम  जालियों  के

 दो
 करोड़  व्यक्तियों  को  सन्तुष्ट  करने  का  भी  प्रयत्न  करना  पड़ता  है  ।

 जहां तक  उन  के  प्रतिनिधित्व
 का

 सबल  है  मुझे  प्रसन्नता  है
 कि

 शीरे  धीरे  उन  का  प्रतिनिधित्व
 बढ़  रहा  है  ।  तीसरी  कौर  चौथी  श्रेणी  की  नौकरियों  में  उन

 का
 प्रतिनिधित्व  उन  की  जनसंख्या  के
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 सार  लगभग  qa  हो  गया  है  ।  साथ  ही  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  ora  सेवाओं  में  भी  उन  का  प्रतिनिधित्व

 बढ़े  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  खेद  भी  प्रकट  किया  है  कि  उन  का  प्रतिनिधित्व  ait

 चित  प्रतिशत  तक  नहीं  पहुंच  पाया  है
 ।

 में  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  उन  के  प्रतिशत  में  वृद्धि  तब  तक  नहीं  हो  सकती  जब  तक  उन  की

 शिक्षा  ate  योग्यता  में  वुद्धि  न  हो  ।
 जहां  तक  पदोन्नति का  सवाल  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिशत

 करना  न  तो  सम्भव  है  ate  न  उचित  ही  है  ।  भर्ती  करते  समय  हम  प्रतिशत  का  ध्यान  रखते

 पर  यदि  पदोन्नति के  समय  हैम  किसी  प्रकार  प्रतिशत  आदि  का  ध्यान  रखेंगे  तो  इस  से  प्रशासन  की

 कयूम  कमी
 पैदा  होगी  ।  इसीलिये  केवल  भर्ती  के  समय  प्रतिशत का  ध्यान  रखा  जाता

 पदोन्नति

 की  स्थिति  में  प्रतिशत  का  ध्यान  रखना  कठिन  होगा  ।  फिर  भी  हम  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हैँ  कि

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  अधिकारों

 भ्र पह रण  न  हो  और  उनको  उन  के  अधिकार  दिये  जायें  ।

 राज्य  के  बाद  भारत  सरकार  को  अब  ६  था  ७  संघ  राज्य-क्षेत्रों  की  भी  देखभाल करनी

 पड़ती  है
 ।  इस  समय  हिमांचल  wa त्रिपुरा  के  राज्य  क्षेत्र  इस  के  अलावा

 अन्दमान  निकोबार  हिप  मिनिकाय  और  शरमन  द्वीप  समूह  भी  हैं  ।  इन  का  प्रशासन

 सीधे  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथ मे  ध्यान  रहे  कि  इन  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  लिये  वहां  से  प्राप्त  होने

 वाली  राय  की  तुलना  में  केन्द्रीय  सरका
 र  को

 बहुत  प्रतीक  घन  व्यय  करना  पड़ता  है  यह  क्षेत्र  अभी  बहुत

 ह  अविकसित या  श्रद्धविक्सित हूँ  कौर  हमें  इन  को  प्रेमी  राज्यों  के  समान  स्तर  पर  लाना  है  ।  इसलिये

 हम  इन  पर  करोड़ों  रुपये  बचे  कर  ह्हेहं  इस  सबंध  में  हम  काफी  प्र  भावी  ढ़ंग  से  काम  कर  रहे  हैं  ।

 इन  में  विकास  का  कार्य  तेजी  से  हो  रहा  है  केन्द्रीय  सरकार  तथा  गृह-कार्य

 मंत्रालय को  यहां  को  सदस्यों की  देखभाल  के  लिये
 अपनी  गतिविधियां  बढ़ानी  पड़ीं

 ।

 इस  के  अतिरिकत  भाषा  संबंधी  अल्पसंख्यकों  की  समस्या  भी  मंत्रालय  के  सामने  राज्य-पुनर्गठन

 अधिनियम  के  alt  एक  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  जाना  जो  भाषा  संबंधी  प्रति  सख्यकों  का

 आयुक्त  कहलाता  जिस  का  काम  है  कि  वहू  सभा  में  हुई  चर्चा  के  आधार  पर  जारी  किये  गये  परिपत्र

 तथा  आयोग  द्वारा की  गयी  सिफारिशों  की  कार्यान्वित  की  देखभाल करे  तथा  यह  भी  ध्यान  रखें  कि

 at  शौर  कया  कार्यवाही
 की

 जानी  चाहिये  ।  कई  माननीय  सदस्यों  ने  पूछा  कि  यह  युवक  क्या  करता

 है  ?  कभी  तक  वहं  was  राज्यों  aha  के  लगभग  सभी  राज्यों  दौरा  कर  चुका  शौर अरब वह वह

 पूर्वे  के  राज्यों का  दौरा
 करेगा  ।  इस  के  साथ  ही  उसे  जो  भ्र भ्या वेदन मिले  उन  पर  वह  पूर्ण  ध्यान  देता

 रहा है
 ।

 उस  का  प्रथम  प्रतिवेदन  हमें  मिल  गया  है  शीघ्र  ही  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा
 ।

 उसे  प्रत्येक  अभ्यावेदन  पर  विचार  होता  है  तथा  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  पर  भी  ध्यान

 देना  होता  है  |  इसी  कारण  उस  ने  विभिन्न  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  अगले  महीने  मद्रास

 में  बुलाया  था  सम्पूर्ण
 समस्या  पर  विचार  किया  जायेगा  |  इस  प्रकार सब  बातों  फर  विचार  कर

 के  समस्या  का  कुछ  समाधान  बूढ़ा  जायेगा  |  संविधान  के  उपबन्धों  तथा  राज्य  पुनर्गठन  की  व्यवस्था
 के  अनुसार  इस  समस्या पर  पूर्ण  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 इस
 के  अतिरिक्त  सरकारी  नौकरों  की  संख्या  कुल  जनसंख्या  के  अनुपात  से  काफी  कम  है

 ।

 अन्य  देशों  में  इस  का  अनुपात  इस  प्रकार  है  |  श्रमरीका में  १  लाख  जनसंख्या  पर  सरकारी  नौंकरों  की

 संख्या  GBv¥ 2, FETA Rot y २,  ब्रिटेन  में  OHO 9 |  यह  बात  देश  की  समृद्धि  पर  निर्भर  नहीं  होती  |

 देखेंगे
 कि

 जनसंख्या
 को  देखते  हुए  हमारे  देश  में  सरकारी  नौकरों  की  संख्या  अधिक  नहीं  है  ।
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 ढेर  अनुदानों  की  मांगें  १९  EYE

 ara  सुबह  निवारक  निरोध  अधिनियम  की  बात  भी  उठाई  गई  कहा  गया  कि  अभी  भी

 अधिनियम  है  ।  पर  बाप  देखे  कि  ३१  eee RCE CCE! को  इस  संबंध  में  १८  ५४५  मामले  थे  जब  कि  ३१

 १९५८  को  केवल ७२  मामले  थे  ।  इस  की  शर्तों को  भीਂ  उदार  बना  दिया  गया  है  ।  इस

 बात  का  कुछ  अधिक  महत्व  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  संबंध  में  भी  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  इसमें  बहुत  श्रमिक  खर्चे

 हो  रहा  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  समुचित  ध्यान  नहीं  दे  रही  इस  संबंध  में  मैँ  बताना

 चाहता  हूँ  कि  नगर  निगम  के  बनने  के  बाद  बहुत  सा  काम  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंप  देने

 के  बाद  दिल्ली  प्रशासन के  पास  walt  बहुत  सा  काम  शेष  है  ।  इसीਂ  कारण  दिल्ली  प्रशासन

 ot  भी  है  यद्यपि  इसके  काम  में  हमने  काफी  सुधार  कर  दिया  है  ale  इसके  व्यय  में  करीब  १  लाख

 रुपये की  कमी  हो  गयी है
 ।

 दल्ली  सचिवालय  के  बहुत  से  सचिवों  को  ger  दिया  गया  है  कौर  काम  भी

 काफी  हद  तक  कम  हो  गया  है  ।  इस  संबंध  प  ध्यान  रखें  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  की  अभी  चलाना

 ही  है  ।  पर  सरकार  इस  बात  के  संबंध  में  सावधानी  रही  है  कि  इसका  खर्च  कम  हो  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  पूरा  श्रमदान नहीं  दिया  जा  रहा

 है  ।  यह  बात  सच  नहीं  है
 ।

 भारत  सरकार  ने  एक  विशेष  पदाधिकारी  नियुक्त  कर  दिया  है  जो  हमें

 बताता है  कि  निगम की  क्या  आवश्यकतायें  कौर  निगम  के  भ्रामक  अच्छे  साधन  कया  हो  सकते  हैं  ।'

 यह  पदाधिकारी  झपना  काम  ि  तरह  कर  रहा  है  ।  इस  पदाधिकारी का  प्रतिवेदन  मिलने  के

 पहले  ही  सरकार  ने  दिल्‍ली  नगर  प्रयास  की  लाखों  रुपये  का  अनुदान  दे  दिया  है  ।  EUS-NE में

 ५०  लाख  का  नदी  ware  निगम  को  दिया  जा  चुका  है  श्र  वर्ष  PEXE-Fo  के  प्राय
 व्यय

 में  Yo

 लाख  की  राशि  का  उपबन्ध  है  ।

 पूंजीगत  निर्माण  कार्यों  के  संबंध  में  भीਂ  भारत  सरकार  दिल्‍ली  निगम  को
 ७८  लाख का  ऋण

 देने जा  रही  है
 ।  ७५

 लाख  रूपये  तो  हम  दे
 भी

 चुके  हैं
 ।

 वर्तमान  भ्रायव्ययक  में
 भी

 हमनें
 ६०

 रु०  की  व्यवस्था की  है
 ।

 पाको  स्मरण  होगा  दिल्‍ली  नगर  निगम  १  वर्ष  पूर्वे  बना  है
 ।

 यदि  वह  अपने

 संसाधनों  का  समुचित  लाभ  तो  हम  उसकी  सहायता  हर  तरह  से  करने  को  तैयार  हैं  ।

 आखिर  उन्हें  अनुभव  प्राप्त  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  |  यह  कहना  समय  से  पुर्व  है  कि  भारत

 सरकार  निगम  की  देख  भाल  तरह  नहीं  कर  रही  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  कि  के  ग्रामीण  भाग  की  weet  देखभाल न  किये  जा  सकने की

 आशंका  है  ।  ध्यान  रहे  कि  दिल्‍ली  निगम  में  नगर  का  भाग  तथा  दिल्‍ली  संघ  क्षेत्र  के  गांव  भी  सम्मिलित

 है  ।  नगर  तथा  ग्रामीण  भाग  को  मिलाने  यह  एक  नवीन  प्रयोग  है  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 अधिनियम  में  कहा  गया  है  कि  ग्रामीण  जनता  के  हितों  की  देख  भाल  तथा  रक्षा  करने  के  लिए  एक

 ग्रामीण  विभाग  भी  होगा  ।  ग्रामीण  जनता  को  भूमि  में  अधिक  अधिकार देने  के  लिए  ait  हाल

 में  हमने  कुछ  विधेयक  भी  पारित किये  हैँ  ।  इसके  भ्र ति रिक्त  पंचायतें  भी  स्थापित  की  जायेंगी  ।  भारत

 सरकार  चाहती  है  कि  दिल्‍ली  की  ग्रामीण  जनता  के  हितों  को  कोई  चोट  न  पहुँचे  ।  साथ  ही  आशा  है

 कि  दिल्‍ली  के  साथ  सम्बन्ध  होने  के  कारण  वहां  की  जनता  को  काफी  सुविधायें  मिलेंगी
 ।  भारत

 सरकार  ग्रामीण  जनता  के  हित  के  लिए  काफी  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  जो  अधिनियम  पारित  किये  गये  हैं

 तथा  जो  कार्यवाहियां  की  गयीਂ  हैं  उनमें  ग्रामीण  जनता  के  हितों  का  ध्यान  हमेशा  रखा  गया है  ।

 दिल्‍ली  क्षेत्र के  लग-भग  5८  भाग  में  सामुदायिक  विकास  योजनायें  चा  नू  हो  गई  है  भ्र  वहां  की

 जनता  में  नयी  जागृति  तथा  नया  जीवन  पैदा  हो  गया  है  ।  यह  एक  अच्छा  लक्षण  है  ।  दिल्‍ली  की

 भाल करने  की  पूर्ण  जिम्मेदारी  हमारी संसद  पर  है  ।



 २८  १८८०  अनुदानों की  मांगें  रे  प्रे

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  जन  सम्पर्क  समिति  तथा  झौद्योगिक  समिति  अपना  काम  अच्छी

 तरह  नहीं  कर  रही  रिम  बताना  चाहता  हुं  कि  ये  समितियां  अपना  काम  शभ्रच्छी  तरह  कर  रही  हैं  ।

 शासन  तथा  जनता  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  ये  समितियां  उत्तम  साधन  हूँ  ।  उन्हें  जनता  का

 सहयोग भी  मिलता  रहा  है  |  चूंकि  दिल्‍ली म  एक  विधान  मंडल  स्थापित  नहीं  किया  जा  सका  जैसा  कि

 हम  लोग  जानते  सरकार  सदा  प्रयत्नशील  रही  है  कि  दिल्‍ली  की  प्रशासकीय  व्यवस्था  में  जनता

 का  भ्रधिकाधिक सहयोग  रहे  ।  ये  दोनों  संस्थायें  प्रशासन  तथा  जनता  को  निकट  लाने  का  प्रयत्न  कर

 रही  इस के  अतिरिक्त  दिल्ल  के  प्रशासन के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  मंत्रणा  संस्था भी  जो  झपना

 काम  बहुत  सुचारु  रूप  से  कर  रही  है
 ।

 एक  माननीय सदस्य  ने  कहा  कि  जो  कर  दिल्‍ली  में  वसूल  किये  गये  उन्हें  दिल्‍ली  संघ  क्षेत्र  पर  नहीं

 व्यय  किया  गया  ।  इस  संबंध  में  मै  बताना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  तथा  दिल्‍ली  विकास  संस्था

 पर  यद्यपि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  समिति  भी  है  are  दिल्‍लीਂ  के  सभी  बड़े  विकास  कार्यों  के  लिये

 वित्त  देने  कीਂ  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्यार  ऊपर  ले  ली  ~  कुछ  भी  व्यय  किया  गया  उसे

 देखने  के  बाद  ड्राप  मान  लेंगे  कि  के  महत्व  को  देखते  हुए  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  को  मजबूत  बनाने

 के  लिये  दिल्‍ली  पर  बहुत  अधिक  धन  व्यय  किया  जा  चुका  जहां  तक  दिल्‍ली  का  संबंध  में

 झाइवासन  दिलाता  हूं  कि  दिल्‍ली  के  हितों  का  पूरा-पूरा  ध्यान  रखा  जा  रहा  है  |

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  चीफ  कमिश्नर  की  कोई  भ्रावश्यकता  नहीं  थी  ।  पर

 ध्यान रहें  चीफ  कमिश्नर  भारत  सरकार  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  के  बीच  महत्वपूर्ण  कड़ी  के  रूप  में  है  ।

 नग उसे अनेक  उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य  करने  पड़ते  हैं  ।  भारत  सरकार  चीफ  कमिश्नर  के  द्वारा ही  प्रशासन

 का  संचालन करती  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  में  चीफ  कमिश्नर  नहीं  होना  चाहिये  था  |

 जिस  प्रकार  अन्य  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  चीफ  कमिश्नर  तथा  लेफ्टीनेंट गवर्नर  उसी  प्रकार
 दिल्‍ली

 में  भी  चीफ  कमिश्नर  का  होना  श्रावक  है  ।  इसी  कारण  दिल्‍ली  में  यह  पदाधिकारी रखा
 गया  |

 श्री
 ले०  बचो  fag  ने  मणिपुर  प्रशासन  के  संबंध  में  कुछ  सामान्य  शिकायतें  कीं  ।  इस  संबंध में  में

 बताना  चाहता  हूं
 कि

 मंत्रणा  समिति  में  उन्हों  ने  अनेक  बातें  उठाई  उन  बातों  पर  ध्यान  दिया

 गया  है
 ।

 मेरा  ख्याल  है
 कि

 मनीपुर  राज्य  क्षेत्र  अद्ध  विकसित  है  कौर  वहां  की  ars  इतनी  कम  है
 कि

 वहां  के  प्रशासन को को  सुन्दर  स्तर  पर  लाने  के  लिये  भारत  सरकार  को  काफी  धन  व्यय  करना  होगा  ।

 उन्हो ंने  यह  भी  कहा  कि  सरकारी  कर्म  चा  रियों  की  भरती  के  लिये  जो  तरीके  काम  में  लाये  जाते

 है
 व

 भ्रवज्ञानिक हूं
 ।  अवैज्ञानिक

 कहने  से  उन  का  अभिप्राय  में  नहीं  समझ  पाया  ।  हमारे  यहां

 एक  प्रणाली  है  कि  प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणीਂ  के  पदाधिकारियों की  नियुक्ति संघ  लोक  सेवा  आयोग
 की

 सिफारिशों पर  की  जाती  हैँ  ।  निम्न  श्रेणी  के  पदों  पर  सरकारी  नियुक्ति  या  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  की
 सिफारिशों  के  आघार  पर  भरती  की  जाती  है  ।  यह  तरीका  काफी  वैज्ञानिक  है

 |  इस  प्रणाली  के

 सबंध में  कोई  आपत्ति
 नहीं

 की
 जा  सकती  साथ  ही  यह  प्रणाली

 वैज्ञानिक है  ।

 उन्होंने  भ्रष्टाचार  तथा  कार्य  कुशलता  का  भी  जिक्र  किया  ।  ये  प्रा रोप  अस्पष्ट  हूँ  ।  यदि

 माननीय  सदस्य  कोई  ठोस  उदाहरण  सामने  रखें  तो  हम उस  पर  विचार  करें  और  उसे  ठीक

 करें
 ।

 यदि  कोई  पदाधिकारी  ठीक  काम  न  करता  तो
 उस  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 की
 जा  सकती  है

 ।

 भारत  सरकार  चाहती  है
 कि

 भ्रष्टाचार  को  समूल  नष्ट  कर  दिया  जाये  |

 बताया
 म

 माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि

 हम  एक  ही  प्रकार  के  कई  कई  विभाग  लोल  रे
 हं  |  उन्होंनें

 बताया कि  पहले  पुलिस  विभाग
 बाद

 में  fasta पुलिस  विभाग  खोला  गया  उस  के  बाद  प्रशासन
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 १९  १९४९ अनुदान  i  मांगें  Ny

 चौकसी  संगठन  बनाया  गया  ।  मे  बताना  चाहता हूं  कि  पुलिस  विभाग  परप  रातों  तथा  शान्ति व  व्यवस्था

 के  सामान्य  प्रश्नों  को  देखता  है  विशेष  पुलिस  की  स्थापना  सरकारी  चोरियों  के  भ्रष्टचार को
 समाप्त

 करने  के  लिये  की  गयी  थी  ।  उस  का  प्रतिवेदन  प्रतिवर्ष  उपस्थापित  किया  जाता  है  शर  कभी-कभी  तो

 सभा  नें  उस  पर  वाद  विवाद  भी  होता  उस  के  बाद  प्रशासन  चौकसी  संगठन  उस  का  काम  है

 सन  में  गलती  होने  न  देना  |  इस  विभाग का  कायें  क्षेत्र  बहुत  कार  व्यापक द  |  इस संबंध में  जो  शिकायतें

 उन  की  छानबीन  अच्छी  तरह  की  जाती  है  और  देखेंगे  कि  गत  २  या  ३  वर्षों  में  इन्हों  ने

 अच्छा काम  किया  है  |  प्रत्येक  मामले  पर  सावधानी  पुर्व  क  विचार  किया  जाता  है  इन  सभी  विभागों के

 काय  क्षेत्र  पृथक-पृथक है  शौर  इन  सब  के  ध  का  प्रभाव  यह  होगा  कि  पदाधिकारी  वग  में  से  गन्दगी

 तथा  भ्रष्टाचार  बिल्कुल  नष्ट  हो  जायेगा ।

 जहां  तक  भ्रष्टाचार  की  सामान्य  शिकायत  का  प्रदान  में  बताना चाहता  हूं  कि
 भ्रष्टचार

 में

 धीरे-धीरे  कमी  होती  गयी  है  ।  यह  कहना  व्य  में  है  कि  भ्रष्टाचार बढ़  रहा  है  ।  त  मेरा  निवेदन है  कि

 तीनों  पुलिस  विभाग  विशेष  कार्यों  के  लिये  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  नागरिकता  अधिनियम  के  संबंध  में  एक  मामले  की  शिकायत  की  ।  वह

 मामला  पूर्वी  पाकिस्तान  से  भराये  एक  व्यक्ति  के  संबंध  में  है  ।  बहू  पाकिस्तानी  पारपत्र  तथा  हमारा  वीसा

 लेकर  भारत  यहां  के  बाद  उस  ने  दोनों  चीजें  समर्पित  कर  दीं  ale  फिर  अनधिकृत

 रूप से  में  भारत  कई  वर्षों  तक  रहा  ।  उस  ने  नागरिकता  के  प्रमाणपत्र  के  लिये  आवेदन  पत्र  नहों  दिया
 ।

 जब  यह  सब  पता  लगा कि  वह  नियमों का  उल्लंघन  कर  के  इस  प्रकार  रह  रहा है  तो  नागरिकता  का

 प्रमाणपत्र नहीं  दिया  गया

 श्री  पदम  देव  उपाध्यक्ष  इस  में  संदेह  नहों  कि  कितना  बड़ा  हमा रा  मुल्क

 है  उतने  ही  योग्य  व्यक्ति  के  नेता  में  उस  का  गृह  कायें  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  अगले  दिन  जारी  रखें  ।
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